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 श्री  एस०  एन  दास  में

 लॉक  सभा
 जान  सकता  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  भर्ती

 २३  १९५  ह  किये  गये  कर्मचारियों के  लिये  किन्ही  विशेष

 योग्यताओं की  आवश्यकता  है  ?

 सदन  को  बेक  डेढ़  बजे  समवेत  हुई  ।
 श्री  ato  डी०  दामुल  इसके

 महोदय  ग्राह्य-पद  पर  आसोन
 लिये  वाणिज्यिक  लेखापरीक्षा  में  विशेष

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 भव  की  आवश्यकता है  ।

 वाणिज्यिक  लखा  परोक्ष  श्री  एस०  एन०  में

 *
 १९३,  श्री  एस०  एन०  क्या  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उनके  प्रशिक्षण

 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  किये  गये  हूं  अथवा कि  वे

 क्या  संघ  तथा  राज्य  सरकारों  काम  करके  ही  अनुभव  प्राप्त  करते  हें  ?

 के  वाणिज्यिक  तथा  aey-aririsra  कामों  श्र  सी०  Sto  देशमुख  :  मुझे  इस

 के  सम्बन्ध  में  प्रभावी  लेखापरीक्षा की  व्यवस्था
 की  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।  में  समझता हूं  कि  कुछ

 के  विचार  से  विभिन्न  लेखापरीक्षा  कार्यालयों  न  कुछ  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  है  ।

 में  एक  yap  वाण  sa  लेखापरीक्षा
 श्री  एस०  एन  दास  :  में  जान

 विभाग
 की  स्थापना  का  काम  पूरा  हो  चुका

 सकता हूं  कि  संघ  सरकार के  सरकारी

 है  ;  तथा  रूप  से  किये  जाने  वाले  कामों  की  संख्या  कि  तनी

 विभाग की  इस  शाखा  में  नियुक्त
 है  तथा  उनका  कितनी  धन-राशि  से  वास्ता

 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?
 पड़ता  हूँ

 ?
 वितमंत्री  ato  डो०  :

 श्री  ato  डी०  देशमुख  :  मुझे  इस

 बड़े  बड़े  कार्यालयों  में

 की  सुचना  चाहिय े।
 जहां  सम्बन्धित सरकार  का  औद्योगिक  तथा

 वाणिज्यिक  काम  इस  प्रकार  का  है  तथा  इतना
 सरकारी  स्वामित्व  के  निगम

 @  कि  एक  पृथक  वाणिज्यिक  लेखा  परीक्षा  * 2e¥, att  क्या  वित्त  मंत्री

 विभाग  की  आवश्यकता है  ,  वहां  इस  दिशा
 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :

 में  प्रगति हो  रही  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व

 चतुर  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  ले  उन  निगमों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या

 के  इस  समय  यह  सक्रिय  संख्या
 ह

 जिन्होंने  अभी  कुछ  धन  नहीं  कमाया

 Ro है  ।
 519  P.S.D.
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 इन  निगमों  कितनी  पंजी  लगी  दी  जाती  है  और  गवनमट  उनका  कुल  खर्चा

 बेअर  करती  है  या  कुछ
 ?

 इस  स्थिति के  समान्य  कारण  श्री  बो०  आर०  भगत  उनको  देश

 में  विभिन्न  जगहों  में  विभिन्न  इन्स्टीट्य्शनस

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  में  शिक्षा दी  जा  रही हे  ।  इसकी  बड़ी

 उपाय  सोच  रही  है
 ?  oral  लिस्ट  है  |  अगर  माननीय  सदस्य  चाहें

 वित  उपमंत्री  एम०  ato  :  तो  में  उनके  नाम  दे  सकता  हूं  ।

 से  तक  ।  सुचना  एकत्र  की  जारही
 द्  श्री  अलंग  राय  शास्त्री  :  कुछ

 तथा  उचित  समय  पर  उसे  सदन  पटल  पर  ta  |

 fear  जायगा

 अध्यक्ष  महोदय  :
 शांति  ।

 कोलम्बो  योजना

 श्री  समनित्वासो  विदेशों *
 Rey  डा०  राम  सुभग सिह

 faa  मंत्री  यह  बतलाने  की  करेंगे  कि
 के  ये  विद्यार्थी  किन  किन  विषयों  में  प्रशिक्षा

 पा  रहे हें  ? भारत  सरकार  ने  कोलम्बो  योजना

 के  अन्तगंत  विदेशों  के  कितने  विद्यार्थियों  को  श्री  बी०  आर०  भगत  :  विस्तार से  कहते

 भारतीय  संस्थाओं  में  शिक्षण  सूची
 हुए  ये  विषय  सिचाई  लोह

 धायें दी  हूं  ;  तथा
 तथा  रासायनिक  वैज्ञानिक

 उक्त  योजना  के  अंतगर्त  विदेशों  पर् या लोकन  तथा  बेकिंग  ह  ।

 के  लिये  कितने  भारतीय  विशेषज्ञों  की  व्यवस्था

 की  गई  हू
 ?  श्री  एस०  एन०  दास

 में  उन  देशों  के  नाम  जान  सकता  हुं  जिनसे

 वित्त  मंत्री
 के  सभा-सचिव  बाठ

 ये  विद्यार्थी आये  ह
 ?

 आर
 ०  Roo  |

 श्री  बी०  आर०  भगत  विद्यार्थी

 ६  ।  सभी  दक्षिण  तथा  दक्षिण-पूर्व  ऐशिया  के

 डा०  राम  gun  सिंह  :  लड़कों को  दिक्षा
 देशों  से  अर्थात  श्री  इन्डोनेशिया

 देने  और  यहां  से  कुछ  एक्सपर्टस  को  बाहर  आदि  देशों  से  आये  ह  ।

 भजने  के  अलावा  क्या  भारत  सरकार  कोलम्बो

 प्लान के  सिलसिले  में  कोई  और  भी  भारतीय  रुपय  की  विनिमय  दर

 टेविंनकल मदद  देती  है  ?  FIVE  डा०  राम  सिह  faa

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  कोलम्बो  प्लान
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग  कि  नेपाली

 की  स्कीम  में  टेक्निकल और  इकनॉमिक  भद्रा  से  भारतीय  रुपये  की  चाल  विनिमय

 दोनों  तरह  की  असि्सटेंट  दी  जाती  है  ।  दर  क्या ह  ?

 टेविंनिंकल  असि्सटेंट  की  यह  मदद  मिल  रही  हैं  वित्त  मंत्री  के  सभा-सचिव  बी०

 और  इसके साथ  साथ  इकनामिक

 टेंस  भी  भारत  सरकार  ने  दी  हे  ।
 और ०  यह  दर  समय  समय  पर

 बदलती  रहती  ह  तथा  इस  समय  यह  है

 डा०
 राम  सुलग  सिंह

 :  यह  जो  लोग  बाहर  १००  रुपये  रुपये

 से  हमारे  देश  में  आते  हें  उनको कहां  दिक्षा
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 डा०  राम  gar  सिंहः  क्या  यह  सही  हे  कि  अन्धे  विद्यार्थियों के  लिये  छात्रवृत्तियां

 यहां  से  जो  आदमी  नैपाल  जाते  हें  उनसे  उतना

 ही  रुपया  लिया  जाता  है  जितना  कि  नैपाली

 *
 २००.  श्री  एस०  एन०  दास  :

 दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रुपये  का  मूल्य  होता  हूँ  यानी  एक  रुपये
 १९५३-५४  में  अन्धे  बीमारियों  को  उच्च

 के  बदले  भारतीय  wa  रुपया  ?
 शिक्षा  तथा  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  देने  के  हेतु

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  यह  बात  सही  छात्रवृत्तियां देनें  के  लिये  अब  तक  कितने  ऐसे

 प्रार्थना पत्र  प्राप्त  हुए  जिनकी  सिफारिश नहीं  हे  ।  में  माननीय  सदस्य  का  सवाल  समझ

 नहीं  सका  |  रुपया  सरकार  तो  लेती  नहीं  है  ।  विभिन्न  राज्य  सरकारों ने  की  हूँ  और  प्रत्येक

 वहां  के  मार्केट में  जो  आम  तौर से  सप्लाई  राज्य  के  पु थक  पूरक  आंकड़े  क्या  हू
 ?

 और  डिमान्ड  होता  है  उसी के  हिसाब से  देना  १९५३-५४  में  कितनी

 पड़ता  है  ।  सरकार  तो  लेती  नहीं  है  ।
 छात्र  वृत्तियां दी  जायेंगी  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 डा०  राम  सुलग  fag:  यदि  सरकार  की

 कोई  विनिमय दर  नहीं  हे  तो  भारत से  नैपाल
 संघान  उपमंत्री  (att Fo के०

 डी०  :

 जाने  वाले  व्यक्ति  किस  प्रकार  से  अपना
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 जाता  हे  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध कारबार  चलाते  क्या  उन्हें  नैपाली  मुद्रा  1.
 १०]

 में  अधिक  धन  देना  पड़ता  है
 ?

 २३  से  अधिक  नहीं  ।

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  भारत  तथा
 श्री  एस०  एन०  में  जान

 नैपाल  में  कोई  विनिमय  दर  नहीं  है  ।  भारतीय
 सकता हूं  कि  क्या  ये  छात्रवृत्तियां  स्थाई

 रुपये  का  नेपाल  में  निर्बाध  लेनदेन  हो  रहा
 आधार  पर  दी  जायेंगी  या  ये  किसी

 है  तथा  तराई  में  ।  इसके  अतिरिक्त
 प्रबन्ध  के  अधीन  दी  जाती  हें

 ?

 नैपाल में  अधिकतर  आयात भारत  से  होता
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इस  समय  तो

 है  तथा  नैपाल  की  लगभग  सारी  पूंजी  भारत

 में  ही  लगी  भारतीय  रुपये  की  दर  प्रबन्ध  के  अधीन  दी  जा  रही  है ं।

 अधिक है  ।  इसीलिये  भारतीय  रुपये  की
 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता

 विनिमय  दर  अधिक  है  ।  सरकार  द्वारा
 हूं  कि  कितनी  राशि  दी  जायेगी

 ?

 fang  दर  को  निश्चित  करने  का  कोई  प्रश्न
 श्री के०  डी०  चाल  वर्ष

 नहीं  उठता  क्योंकि  नैपाल  राज्य  भारत  के

 बीच  कोई  विनिमय  दर  नहीं  है  ।  में
 ब. ७  में

 १४०००
 रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 श्री  हेमा
 :

 में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार
 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 इस  प्रकार  की  किसी  विनिमय  दर  को  निश्चित
 अनुसंधान  मंत्री  आज़ाद  )  :  क्या

 करने  का  यत्न  क्यों  नहीं  कर  रही  ह  ?
 आनरेबल  मेम्बर  का  मतलब यह  है  कि

 लर शिप  कितने  रुपये  का  होता  है  ?
 श्री  बी०  आर०  भगत  :  यह  प्रश्न  भारत

 सरकार
 से

 सम्बद्ध  नहीं है  ;  विनिमय दर
 के  श्री  एस०  एन०  में  कुलू  राशि  तथा

 निश्चित  करने  का  प्रश्न  नैपाल  सरकार  से  प्रत्येक  छात्रवृत्ति  की  जनना
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 श्री

 के०  डी०  मालवीय :  योजना  के  लंदन में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  केन्द्र

 सार  एक  विद्यार्थी को  अधिक  से  अधिक  १००
 att  डो ०  सी०  फार्मा  :

 रुपये  की  राशि  दी  जाती  है  किन्तु  वास्तविक

 राशि  का  निराले  प्रत्येक  मामले  में  माता  पिता
 कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सत्य  है  कि  भारत  सरकार  ने  लंदन
 की

 वित्तीय  स्थिति  को  देख  कर  किया
 जाता

 में  भी  एक  संघ  लोक  सेवा  आयोग  केन्द्र  खोला
 a ह  ।  इस  वर्ष  आयव्ययक  में  कुछ  १४०००
 ह

 ?

 गत  AF  ६०००
 क्या  पदाधिकारी  और  कर्मचारी

 रुपये  की  थी  ।
 यहां  से  भेजे  जायेंगे  या  भारतीय  दूतावास

 को  एस०  एन०  इस  आरोप  से  के  कर्मचारी वृन्द  में  से  भर्ती  किये  जायेंगे  ?

 बचने  के  लिये  कि  सरकार  अन्यों  के  हितों  यदि  भाग  का  उत्तर

 की  उपेक्षा कर  रही  क्या  उनकी  ददा  कारात्मक  तो  इस  पर  कितना  रुपया  खर्च

 सुधारने  के  लिये  कोई  पग  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 किया गया  हू  ?

 क्या  सरकार  का  अन्य  स्थानों
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  अन्धे  विद्यार्थियों

 को  पढ़ाई  में  प्रोत्साहन देने  और  अन्य  तरीकों  पर  भी  जहां  कि  बहुत  से  भारतीय  काम  कर

 रहे  हें  या  पढ़  रहे  केन्द्र  खोलने का  विचार
 से  उनकी  करने  के  लिये

 हर  संभव पग  उठा  रही  ह्  हर

 वर्ष  राशि  बढ़ा  दी  जाती  हैं  ।  किन्तु
 राज्य  Tews  उपमंत्री  :

 सरकारों के  सहयोग  और  इच्छा  पर  भी  बहुत  आई०  ए०  एस०  तथा  अन्य  संबन्धित  सेवाओं

 कुछ  निर्भर हूँ
 ।

 इस  बात  के  बावजूद कि
 हम  में  भर्ती  के  हेतु  १९५३  की  संयुक्त  प्रतियोगिता

 परीक्षा  के  लये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने
 ने  प्रत्येक  राज्य  से  प्रार्थना पत्र  भेजने  के  लिये

 कहा  अब  तक  केवल  ६  राज्यों  ने  सहयोग  लंदन  में  एक  केन्द्र  खोला  था  |

 दिया  है  और  लगभग  ११  थाना
 पत्र

 प्राप्त
 a

 केन्द्र  का  प्रबन्ध  लन्दन  स्थित

 हुए ह  ॥  भारतीय  उच्च  आयोग  के  पदाधिकारियों

 &
 a  और  कमंचारियों  ने  किया  था  ।  भारत  से  कोई श्री  मुनि  स्वामी  :  मे  जान  सकता

 कि  कया  छात्रवृत्तियां  देने
 के

 समय  अन्धापन  पदाधिकारी  कर्मचारी  नहीं  भेजा  गया

 था  और  न  ही  इस  प्रयोजन  के  लिये  भारतीय के  अतिरिक्त  अन्य  किन्हीं  बातों  को  भी  ध्यान

 में  रखा  जाता है  ?
 उच्च  आयोग  को  नई  भर्ती  करने  की

 कता थी

 श्री  के०  डो०  मालवीय  :  ये  छात्र |  ARS
 कोई  अतिरिक्त  व्यय  नहीं  किया

 संरक्षक  की  वित्तीय  हालत  को  देखकर  दी

 गया  था  |

 जाती  हें  |

 वाशिंगटन  में  इस  प्रकार  का

 श्री  आर०  क े०  चौधरी  :  क्या  यह  १००
 एक  केन्द्र  खोलने  का  सुझाव  संघ  लोक  सेवा

 रुपये  की  राशि  प्रति  मास  है  या  सारे  वर्ष  आयोग के  विचाराधीन है  ।

 लिये  है  या  जीवन  में  एक  बार
 दी

 जाती
 ?

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  में  जान  सकता

 मौलाना  यह  रकम  हु ंकि
 क्या  भविष्य  मं

 भी  सरकार  का  इस

 परीक्षा  को  जारी  रखने  का  विचार तो  सालाना  है  ।
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 श्री  दातार  :  यह  विद्यार्थियों  की  संख्या  श्री  एन०  एम०  foamy  :
 में  जान  सकता

 पर  निसार  है  ।  यादि  यह  संख्या  अधिक  हुई  हुं  कि  लंदन  केंद्र  में  कितने  विद्यार्थी  उपस्थित

 तो  संभव ह  कि  उन  eat  में  विद्यार्थियों  हुए  थे
 ?

 के  हित  में  हम  वह  केन्द्र जारी  रखें  ।
 श्री  दातार

 :  हमें  १००  की  आशा

 श्री  Sto  सो०  शर्मा  :  यह  किन्तु  इस  at  केवल  आठ  विद्यार्थी थे  ।

 सत्य  नहीं  हे  कि  मौखिकी  के  लिये  भिन्न  भिन्न
 औद्योगिक  faa  निगम

 परीक्षक  होने  के  इन  परीक्षाओं के
 ROR,  श्री  गिडवानी “:  faa

 दो  भिन्न  स्तर  होंगे
 ?

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  :  सब  विद्यार्थियों के  लिये
 के  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  कायें  के  बारे

 एक  ही  स्तर  होगा  ।
 में  सरकार ने  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी की

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  मेन  मौखिक
 अध्यक्षता  में  जो  समिति  नियुक्त  की

 उसकी  सिफारिशें क्या  हू  ? की  ओर  निर्देश  किया  था  ।  अतः  में  समझता

 हूं  भारत  और  इंगलैंड  में  भिन्न २  स्तर
 क्या  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  जा

 श्री  दातार
 :  इस  वर्ष  संख्या  बहुत  कम  थी  |  चुकी है  ?

 यदि  तो  इस  के  कारण  क्या किन्तु  जब  ये  प्रश्न  उठेंगे  तो  विद्यार्थियों  के

 हितों  को  ध्यान  में
 रख  कर  इन  पर  विचार  हें  ?

 किया  वित्त  उपमंत्री  ए०
 सी०  :

 श्री  डी०  सी
 ०

 में  जान  सकता  हूं  कि  से  सरकार  सक्रिय  रूप  से

 रिपोर्ट की  जांच  कर  रही  हू  और  जांच  समाप्त
 अन्य  देशों  में  ,  उदाहरणतया पूर्वी  अफ्रीका

 जहां  बहुत  से  भारतीय  रहते  सरकार  होते  ही  इसे  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 का  ऐसे  केन्द्र  खोलने का  विचार  है
 ?

 यह  अभी  प्रकाशित नहीं  हुई  ।

 श्री  दातार  :  यह  एक  सामान्य
 श्री  गिडवानी  ः

 यह
 रिपोर्ट  समिति

 ने  कब  प्रस्तुत की  थी  ?

 संख्या  पर  निर्भर  करता  है  ।  सरकार  इस
 श्री  उ०  सी०  इस  ७  मई  को  ।

 मामले  में  अपनी  राय  बदल  सकती  है  ।
 श्री  गिडवानी  :  क्या  वास्तव  में  इसे

 श्री  बी०  एस०  र्कीति  में  जान  सकता  छापा गया  हैं  ?

 हूं  कि  क्या  इन  केन्द्रों  में  गैर  भारतीय  विद्यार्थियों  श्री  To  सी०  रिपोर्ट  अभी

 को  भी  इन  परीक्षाओं में  बैठने  दिया  जाता
 a  प्रकाशित नहीं  हुई  ;  किन्तु संभव  है  कि  यह

 ह्  छप  चुकी हो  ।

 श्री  दातार :  जी  नहीं  ।  विदेशों में  केवल  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  इस

 भारतीय  विद्यार्थियों  को  बैठने  दिया  जाता  है  ।
 समिति  के  मुख्य  निर्णय  क्या  हैं

 ?

 थ्रो  एस०  वो०  राम स्वामी  क्या  इस  श्री  ए०  सो०  गुहा  :
 मेरे  लिए  यह

 के  बाद  सरकार  का  सारी  भर्ती  इंग्लैंड  में

 होगी  क्योंकि  मेरे  विचार  में  इसे  बहुत  शीघ्र

 रित  किया  जायेगा ?  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।
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 डा०  लंका  सुन्दरम  :  इस  बात को
 ध्यान

 की  जी
 सकती

 कि  इस  में  से
 पाकिस्तान

 में  रखते  हुए  कि  इस  समिति  की  औद्योगिक  युक्त  ने  कोई  मोदी  निकाली  है  या  नहीं
 ।

 वित्त  निगम  के  बारे  में  सदन  में  की  गई  केडी  वेस्टमिंस्टर  बैंक कें  विद्ध  धन  को  निश्चित

 करने  के  लिये  किसी  न्यायालय  ने  कोई  आदेश आलोचना  के  फलस्वरूप  नियुक्त  किया  गया

 क्यां  सरकार  का  इस  fee  पर  चर्चा  या  आज्ञप्ति जारी  नहीं  की  ।

 करने  का विचार है  ?  मामला  अभी  विचारधीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सरकार  का  इस  sito  टी ०  बी०  विशाल  राव  :  १८

 की  चर्चा  के  लिये  कुछ  समय  देने  विचार  सितम्बर  को  बेक  में  कितना  रुपया  और

 अब  कितना हे  ?

 श्री ह०  ato  यहा
 :

 रिपो  सदन  पटल
 डा०  द्

 :
 मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिय े।

 पर  रखी  जायेगी  ।  आशा है  कि  इस के  साथ
 11!  त  प्रा  if

 .

 ही  हम  इसकी  सिफारिशों के  art  में  सरकार

 के  निणंय भी  देंगे  ।  में  नहीं  कह  सकता  कि  यह  Fok,  श्री  To  एन०  विद्याशंकर

 सदन  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  कर  सकेगा  या  क्या  वित्त  मंत्री  ४  सितम्बर  १९५३

 नहीं  |  की  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १०२७

 तथा  १०२८  के  उत्तरों  का  निर्देश  करते  हुए वेस्टमिनिस्टर  बंक

 *२०४.  श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि

 सरकार  ने  पाकिस्तानी  प्रतिभूतियों  पर

 राज्य  मंत्री  १६  सितम्बर  १९५३  को  पूछे

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३२३  के  उत्तर
 २७  फरवरी  १९५३  से  ब्याज  देना  बन्द  कर

 दिया है  एंव  तदनुसार  उसके  बाद  कोई  भुगतान
 की  ओर  निर्देश  करने  की  कृपा  करेंगे  और

 न  करने  की  आज्ञा  अपने  राजकोषों  को  दे  दी
 बतलावेंगे कि  :  a

 क्या  यह  ज्ञात  किया  गया  हँ  कि

 वेस्टमिनिस्टर  बैंक  में  जो  धन  बह  चलित
 यह  प्रतिबन्ध  कब  लगा

 ?

 इस  प्रतिबन्ध  को  हटाने  के  लिये
 अवस्था  में  हे  या  इसे  निर्देशित  कर  दिया

 गया
 नये  आदेश  कंब  दिये  गये  ?

 क्या  इस  धन  में  से  पाकिस्तान  क्या  यह  तथ्य हँ  कि  २७  फरवरी

 उच्चायुक्त  द्वारा  कोई  राशि  निकाली  १९५१  के  बाद  से  १,१९,९६,९००  की

 गई  क्योंकि  यह  धन  श्री  मोइन  नवाज  जंग  प्रतिभूतियों  पर  जिनका  निर्देश  उपरोक्त

 ने  उन  के  नाम  हस्तांतरित कर  दिया  था  ;  उत्तरों  में  किया  गया  इस  प्रतिबन्ध  के

 यदि  तो  कुछ  कितनी  राशि  कारण  कोई  ब्याज  नहीं  लिया
 गया  हूँ  ?

 निकाली गई  है  ;  तथा
 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 अब  यह  मामला  किस  अवस्था
 से  तक  ।  पाकिस्तानी  प्रतिभूतियों

 पर  ब्याज  के  भुगतान  करने  के  सम्बन्ध  में

 गृह-कार्य
 तथा  राज्य  मंत्री  :  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  लगाया  गया  है

 से  तक।॥  जब  से  मोइन  नवाज  जंग  २७  फरवरी  १९५१  से  पाकिस्तानी  रुपया

 ने  धन  पाकिस्तान  उच्चायुक्त  के  नाम  कर  दिया  भारत  के  कितन  रुपय  के  बराबर  माना  जाय

 हू  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी प्राप्त  नहीं  इस  बात  का  स्पष्टीकरण होने  तक  ब्याज
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 का  भुगतान  किस  दर  से  किया  जाये  इस  वित्त  मंत्री  सी
 ०  झा  :

 हेतु  दिल्‍ली  तथा  कलकत्ता
 के  सार्वजनिक

 हां  ।

 ऋण
 कार्यालयों

 ने  अप्रैल  १९५१  से  सितम्बर

 १९५१
 तक  ब्याज  का  भुगतान  करना  रोक

 wet  नहीं  उठता
 !

 था
 ।

 इन  दोनों  स्थानों  पर  भुगतान
 इस  प्रकार  की  जांच  प्रस्ताव

 का  काय  ४
 अक्तूबर  १९५१  से  प्रारम्भ हो

 जहां  तक़  सम्भव  है  वहां  तक  हरीश  a

 गया  करता हैं  ।

 नहीं  श्रीमान्‌  !  प्रशन नहीं  उठता  |

 भारतीय  प्रति  मूतियां
 सेन्ट्रल  इलैक्ट्रोनिक  इंजीनियरिंग

 रिसर्च  इन्स्टीट्यूट

 FROG.  श्री  ए०  एन०  बिद्यालंकार
 ¥ Qo.  1.0  मुतिस्व्रामी

 :  क्या
 कया  वित  मंत्री  ४  सितम्बर  १९५३  को  पूछे

 प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक
 गये  तारांकित  संख्या  १०२७  तथा

 संघान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या
 १०२८  के  उत्तर  का  निर्देश  करते  हुए  बताने

 यह  तथ्य  है  कि  राजस्थान  पिलानी  में  एक
 की  कृपा  करेंगे  :  a

 सवाल

 २७  फरवरी  १९५१  के  बाद
 इन्स्टीट्यूट प्रारम्भ  होने  वाली  है  ?

 भारत  में  आयात  की  गई  भारत  सरकार  की
 यदि  तो  इस  संस्था  के  भवनों

 प्रतिभूतियों पर  पाकिस्तानी  राजकोषों  के
 तथा  साधनों  पर  कुछ  मूल  पूंजी

 व्यय  कितना

 चिन्हों  को  भारतीय  राजकोषों  के  चिन्हों  में
 होगा  ?

 परिवर्तित  करते
 इस  बात  का

 निश्चय

 उस  संस्था  में  किस
 प्रकार

 का
 रूप  से  पता  लगाने  के  लिए  कि  भारत  में

 आयात  की  गई  प्रतिभूतियों  पर  पाकिस्तान  अनुसंधान  होगा
 ?

 में  किस  प्रकार  का  विचार  किया  गया  इस  संस्था  में  कितने  विशेषज्ञ

 कोई  जांच  अथवा  छान  बीन  की  गयी  ?  कार्य  और  स्वदेशी  सामग्री  इस  के  कुछ

 तत्वों  के  बताने  में  कहां  तक  सहायता  करेगी
 ?

 a  9
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 rd
 f  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 संधान  उपमंत्री  के०  डी०  :

 क्या  भारतीय  राजकोषों  से

 पाकिस्तानी  राजकोषों  में
 ~  ba

 वाले
 श्रीमान  ।

 )  २५  लाख  रुपया ।
 धन  पर  दिये  जाने

 ब्याज  को  हटाने

 की  सुचना  सरकार  को  मिलने  के  समय  कोई
 तथा  ।  वांछित  जानकारी

 जांच  अथवा  छानबीन इस  बात  की  निश्चित  से  qa  विवरण  सदन  पटल
 पर

 रखा

 रूप  से  पता  लगाने  के  लिये  कि  किस  प्रकार  है  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ११]

 प्रतिभूतियां  पाकिस्तान  को
 निर्यात

 की  गई  हैं  att  मुस्लिम
 :  क्या  सकता

 और  भारत  को  किस  प्रकार  उन  का  मूल्य
 हुं  कि  क्या  इस  संस्था  में  कोई  नये

 प्रकार  का

 मिला ह  ;  और

 जो  हमारे  देश  में  इस  प्रकार
 की

 नहीं तो  उसके  कारण
 ?  अन्य  संस्थाओं में  नहीं  किया  जायगा

 ?
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 श्री  के ०  डो०  मालवीय  :  कलकत्ता  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  होना  चाहिये  और  वह

 ट्यूब  आफ  नेशनल  फिजीकल  प्रतिवेदन  चार  वर्षों  से  सरकार  के  सामने  ह  ?

 लेबोरेटरी
 तथा  टाटा  इन्स्टीट्यूट  आफ

 श्री  के ०  डो ०  मालवीय  :  यदि  प्रतिवेदन

 ren  ford  में  रेडियो  इलैक्ट्रोनिक्स के  बारे
 o  #  ©  @  o  क

 में  अब  तक  कुछ  अनुसंधान हुआ  है  ।  किन्तु

 इस  संस्था  में  इलेक्ट्रोनिक्स  तथा  रेडियो  का
 अध्यक्ष  महोदय  उन्हें  निष्कर्ष  की

 अपेक्षा  तथ्य  कहने  दीजिये  ।
 सम्पूर्ण  क्षेत्र  छेने  का  विचार  है  |

 श्री  के०  डो०  मालवीय  जहां  तक

 श्री  मुनि स्वामी  :
 में  जान  सकता  हुं  कि

 रेडियो  इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग  का  सम्बन्ध  है
 कया इस  संस्था  के  लिये  विदेशों  से  कोई  विशषज्ञ

 मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं  हैं  ।
 आमंत्रित

 किये
 गये  ह ू?

 श्री के०  डी०  मालवीय  जहां  तक  में
 श्री  मेघनाद  साहा  में  जान  सकता

 कि  क्या  इस  संस्था  को  रेडियो  इलैक्ट्रोनिक
 जानता  हूं  अभी  तक  तो  नहीं  किये  गये  |

 श्री  tiga  :  इस  संस्था  में  कितने
 संस्थानों  से  सम्बन्धित  करने  के  विचार  को

 सरकार  ने  उचित  समझा  ह  ?

 विद्याथियों  द्वारा  अनुसंधान  करने  की  संभावना
 a  ?  अध्यक्ष  महोदय  क्या  सरकार  इस ह

 श्री  के०  डो०  मालवीय  :  कार्य की
 संस्था  को  पिलानी  में  रखने  की  अपेक्षा

 इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  से  सम्बद्ध  करना  उचित
 प्रारम्भिक  अवस्था  में  ६०  प्राविधिक

 रियों  को  लेने  का  विचार  है  ।
 समझती हू

 ?_  मं
 समझता  हुं  प्रशन  का

 यही  उद्देश्य  है  |
 श्री  एस०  एन०  दास

 :
 क्या  में  जान

 सकता  कि  इस  संस्था  को  क्या  केन्द्र  वारा
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  यह  तो  स्वतन्त्र

 रूप  से  इलेक्ट्रोनिक  रेडियो  अनुसंधान  संस्था
 कोई  आर्थिक  सहायता  दी  गई  है  ?

 हूँ  जिसकी  स्थापना  पिलानी  में  की  गई  हैँ  ।

 श्री  के०  डो०
 यह  पूर्ण  रूप  अभी  तो  किसी  रेडियो  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग

 से  केन्द्र  की  संस्था  होगी  ।
 से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है

 ।

 श्री  मेघनाद  साहा
 :

 क्या  में  जान  सकता  श्री  टो०  के ०  चौधरी  :  क्या  A  जान

 हूं  कि  कुछ  समय  तक  रेडियो  इलेक्ट्रोनिक्स  सकता हुं  कि  मूल  लागत  पूंजी  व्यय  जो  कि

 उद्योग  सरकार  के  विचाराधीन नहीं  था  ?  बताया  गया  ह  क्या  उसमें निजी  अंशदान

 श्री के०  डी०  मालवीय  :  नहीं  भी  सम्मिलित है  ?

 अभी  अभी  इलेक्ट्रोनिक्स संस्था  की  चर्चा  श्री  के०  डो०  मालवीय  :  यहां  बताये

 की  गई  है  ।  मुझे  किसी  इलैक्ट्रोनिक  उद्योगी  हुए  धन  में  अर्थात्‌  २५  लाख  रुपये  में  कोई

 संस्थाओं  के  बारे  में  कोई  ज्ञान  नहीं  है  :  हो  निजी  अंशदान  नहीं  है  |  किन्तु  इस  के  अतिरिक्त

 सकता  है  कि  यह  उत्पादन  मंत्रालय  के  सामने  इस  अनुसन्धान  संस्था  के
 लिए  अंशदान  इकट्ठे

 हो  ।  किये गये  हें  ?

 श्री  मेघनाद  शाहा
 :

 में  जान  सकता a
 श्री  मुनि स्वामी  :  में

 जान  सकता  हूं

 क्या  यह  तथ्य  नहीं  है  कि  चार  एक  कि  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  विश्वास

 समिति  जिसका  में  सदस्य  जिसने  &  कि  भारत  के  वैज्ञानिकों की  सहायता  से  वह

 सिफारिश  की  थी  कि  देश  में  एक  रेडियो  का  कार्य  चला  सकती च्
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 श्री  के०  डो०  मालवीय  :  जी  हां  ।  हमें  ¥,4oo  रुपया  कम  देना  स्वीकार  कर  लिया

 विश्वास  है  कि  प्रारम्भिक
 अवस्था

 में  हम

 काम  चला  सकते  ह  ।  श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव  :  इस  बात

 रेल  के  सवारी के  डिब्बे
 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  हिन्दुस्तान  ए

 क्राफ्ट  लि०  द्वारा  बनाये  गये  डिब्बों  का  मूल्य
 *

 Rog.  को  टी ०  बोझ  विट्ठल  राव  :  स्विस  डिब्बों  की  अपेक्षा  ५०  प्रतिश्त  कम

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हैं  तो  क्या  सरकार  इस  कारखान  की  क्षमता

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  में  निर्मित सवारी  बढ़ाने  का  विचार  रखती  है
 ः

 के  डिब्बों  के  मूल्य  निश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में
 श्री  त्यागी  :  तुलनात्मक  मूल्यों  की  दरों

 लागत  लेखा  परीक्षण  प्रतिवेदन  जो  ६  महीने  के  बारे  में  जिनका  उल्लेख  अभी  माननीय

 से  अधिक  हुए  तब  रक्षा  मंत्रालय  को  भेज
 सदस्य ने  किया  में  कुछ  नहीं  जानता ।

 दिया  गया  था  क्या  उसकी  जांच  पुरी  हो  अतएव  इसके  बारे
 में  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  जहां

 तक  इसकी  अतिरिकत  क्षमता  का  aq  ह  इस

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  कारखाने में  डिब्बे  बनाने  की  क्षमता में  बढ़ोतरी

 इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  यह  देरी  कारखाने  करने  का  विचार  अभी  कोई  नहीं  है  ।

 की  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  उठाने  में  रुकावट  श्र  टी०  बी०  विट्ठल  राव  प्रत्येक

 डाल  रही  है  ?
 महीने  वहां  कितने

 fest  बनाये
 जाते  ह  और

 कारखाने की  क्षमता  कितनी  ह  ? रक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी  )  :

 को  त्यागी  उसकी  क्षमता  १५-२०

 यह  नहीं  उठता  ।  किन्तु  फिर  डिब्बे  प्रत्येक  महीने  की  है  ।  वे  अब  तक

 औसतन  रूप  में  १२  डिब्बे  प्रत्येक  महीने भी  में  यह  बता  देना  चाहता  हं  कि  हिन्दुस्तान

 एयरक्राफ्ट लि०  को  रेलों के  डिब्बे  बनाने  बना रहे  ह

 के  हिसाब  में  उनको  पैसा  मिलता  रहा है  ।  श्री  मेघनाद  साहा  :  क्या  योजना

 इन  डिब्बों  के  लिये  अन्तिम  मूल्य  निश्चित  करने  आयोग  के  औद्योगिक  कार्यक्रम  के  प्रतिवेदन

 के  oer  ने  किसी  भी  प्रकार  से  रेल  के  डिब्बे  की  ओर  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  आर्कषित

 बनाने  के  लिये  कारखाने  की  पुरी  क्षमता  का  किया  गया है  जिस  में  कहा  ह  कि  कारखाने

 प्रयोग  करने  में  कोई  रुकावट  नहीं  डाली  है  ।  के  कायें  में  इस्पात  की  कमी  के  कारण  अडचन

 दूसरी  ओर  नीचे के  ढांचे  जो  कि  अब  तक  कम  पड़ती हैं  |

 संख्या  में  आ  रहे  उन  के  लिये  यह  स्पष्ट  शो  त्यागो  :  केवल  डिब्बे  बनाने  वाले

 रूप  से  आश्रित थी
 भाग  से  सम्बन्धित  सुचना  मेरे  पास

 आ  गई

 जहां  तक  इस  भाग  का  सम्बन्ध  हू  नीचे को  टो०  बो०  विट्ठल  राव  :  क्या  में

 जान  सकता  हूं  कि  इस  कारखाने  में  बन  हुए  के  ढांचों  के  संभरण  में  कमी  ही  कठिनाई  का

 पारण  रही है  ।  अन्यथा  कारखाना  समुचित प्रत्येक  डिब्बे  का  मूल्य  कितना  निश्चित  किया

 रूप  से  ही  कार्य  कर  रहा  था  ।

 श्री  त्यागी  :  प्रत्येक  डिब्बे  के  लिये  कुछ  माननीय  सदस्य

 कारखाने  ने  Qok,ooe  रुपया  मांगा  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  :  अब
 हमें  अगला

 प्रश्न

 रेलों
 ने  कारखाने  द्वारा

 मांगे  गये  रुपये  में  से  लेना  चाहियें  ;  इसपर ष्र्  |
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 भरो  के०  सी०  पो  yay  :  सरकार  क्या  सम्पदा  शुल्क  का  अध्ययन  किया  हें  बारह

 अधिकृत  गणक  यह  प्रतीक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हे  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  ने  अगले  प्रदान की

 चना  देदी है  ।  श्री  आर०  Fo  चौधरी  :  क्या  यह  तथ्य

 सम्पदा  शल्क  ह  कि  आयकर  अधिकारियों  सम्पदा

 २१०.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 सम्बन्धी  काय  करने  के  लिये  मांगा  गया

 हू  और  उन्हें  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है
 ?

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  अधिकारियों को  सम्पदा  शल्क  विधि
 यह  प्रशिक्षण कितने  समय  के  लिय  है

 ?

 का  ज्ञान  करान  के  लिये  कोई  प्रशिक्षण  कक्षा  श्री एम  सी ०  शाह  :  तीन  सप्ताह

 आरम्भ की  गई  है  ?  ये  व्यक्ति  प्रशिक्षण  के  कार्यों  के  लिये  यहां

 faa  उपमंत्री  एम०  सी०  पर  लगभग  तीन  सप्ताह  रहेंगे  ।  प्रशिक्षण

 ।  काय  दूसरी  नवम्बर  को  आरम्भ  हुआ  था  |

 श्रीमती  तारके  ओवरी  सिन्हा  क्या  म
 श्री  डी०  Ato  फार्मा  क्याम  जान  सकता

 जान  सकती  हूं  कि  कितन  अधिकारियों को

 प्रशिक्षित  किया  रहा हू  और  प्रशिक्षार्थियों
 हूं  कि  क्या  जनता  को  सम्पदा  शुल्क  की

 मुख्य

 विशेषताओं से  परिचित  करान  के  लिय  कुछ
 के  लिये  निम्नतम  विहित  अहंता  क्या  ह

 ?

 किया गया  है  ?

 श्री  एस०  सी०  शह  न्द्र्हू  निरीक्षण
 श्री  एम०  सी०  :  श्रीमान ।

 कर्त्ता  सहायक  तथा  ३१  आयकर

 अधिकारी  :  कुठ  मिला  कर  ४६  अधिकारी
 सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 मुख्य  बातों  का  हम  विज्ञापन  कर  चुके  हे  ।

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  क्या  में  साथ  ही  साथ  हम  एक  ऐसी  पुस्तक भी  प्रकाशित

 जान  सकती  हुं  कि  क्या  कुछ  अधिकारीगण  मृत्य  कर  रहे  हैं  जिसको  सामान्य  बुद्धि  वाले  व्यक्ति

 के  संचालन  का  अध्ययन  करन  के  लिये  समझ  सकेंगे  |  यह  पुस्तक  ही  होगी

 बटन  भेजे  गय  ह
 ?

 जैसी  कि  हमने  सर्वसाधारण के  लिय  आयकर

 श्री  एम०  ato  दाह  वे  भेज  नहीं  सम्बन्धी  पुस्तक  प्रकाशित की  हूँ  ।

 गये  हू
 ।

 इन  अधिकारियों को  बुटेन  के  सम्पदा  श्री  एल ०  एन०  fad  :  क्या  में  जान

 शुल्क  प्रशासन  का  अध्ययन  करने  के  लिये  सकता  हूं  कि  कया  यह  तथ्य  हूँ  कि  प्रशिक्षार्थी

 वहा  भजन  की  प्रस्ताव  सामन  है  ।
 एक  विद्वेष  राज्य  से  ही  भर्ती  किय  गये  हूं  अथवा

 श्रीमती  तार केय वरी  सिन्हा  :  क्या  में  वे  सारे  देश  से  लिये  गय  हें
 ?

 जान  सकती  हुं  कि  क्या  यह  प्रशिक्षण  केवल
 श्री  एम०  सी०  शाह  :  सभी  राज्यों से

 सरकारी  अधिकारियों को  ही  दिया  जा  रहा
 जिनकी  संख्या  १७  हू  ।  आयकर  विभाग  में

 है  अथवा  गर-सरकारी  अधिकृत  गणक
 १७  क्षेत्र  हमनें  उन  सभी  में  से

 अधिकारी

 भी  इस  केन्द्र  में  प्रशिक्षण प्राप्त
 लिये

 कर  रहे  है
 ?

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  क्या म  जान
 जो  एम०  सी०  WE  केन्द्रीय  राजस्व

 मण्डल  के  अधिकारी  तथा  विधि  मंत्रालय  का
 सकत  ह

 |  है  क  aaa एक  अधिकारी ;  हमने दो  ऐसे  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  दूसरे  प्रशन

 की  सेवायें  प्राप्त  करली  हैं  जिन्होंने  वहां  पर  को  लेंगे  ।



 sug  मौखिक  उत्तर  २३  नवम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर  KC

 बिहार  में  भूमि-अनंत  at  पहेलियां

 २१३.  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक : २  श्री  झूलन  सिन्हा
 :  क्या  रक्षा

 मंत्री  ३  जून  १९५२  को
 पूछे  गये

 तारांकित  मंत्री यह  बतान की  कृपा  करेंग

 प्रदान  संख्या  ४०६  के  उत्तर  की  ओर  निदेश  कि  कया  देश  में  वर्ग  पहेलियों  की  व्यवस्था को

 नियंत्रित  करने  के  लिये  सरकार  कोई  विधेयक करेंग  और  सारन  जिले  के  agar  नामक

 में  भूमि  asta  के  लिये  मुआंवजा  प्रस्तुत  का  विचार  कर  ती  हँ  ?

 के  भूगतान  सम्बन्धी  ठीक  ठीक  नवीनतम  year  उपमंत्री  :  यह

 स्थिति  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?
 प्रेम  विचाराधीन है  कि  at  पहेलियों  पर

 रोक

 लगाने
 के  लिये

 कोई
 केन्द्रीय  विधान रक्षा  उपमंत्री  :

 २८४.८०२  एकड़  क्षेत्रफल  के  सम्बन्ध  में  बनाया  जाना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।

 श्रीदाभी  :  क्या  में  जान  सकता  r  कि जो  वास्तविक  स्वामियों  को  लौटा  ह्

 दिया  गया  था  और  जिसके  सम्बन्ध  में  जैन  क्या  सरकार  कौ  यह  तथ्य  ज्ञात  हैं  कि  देश  में

 के  बदले  में  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  का  बहुत से  व्यक्ति  अपना  समय  और  धन  नष्ट

 कोई  set  नहीं  बिहार  राज्य  के  सारन  करते हे

 जिले  के  सेबाया  नामक  स्थान  में  सरकार
 कुछ  माननीय  सदस्य  नहीं  नहीं

 ले  ली  गई  भूमि  के  सम्बन्ध  में  पूरा म  आवजा
 अध्यक्ष  महोदय  :  कान्ती  ,  शान्ति

 दे  दिया गया  है  |
 श्री  सजा  रमण  |

 श्री  झूलन  सन्हा  उस  हवाई  अड्ड  शी
 राधा  रमण

 :
 कया  में  जान  सकता  हूं

 के  लिय  भूमि लेन  में  सरकार  ने  जो  भारी पू  जी
 कि  देश  भर  में  कितन  समाचार  पंत्र  ऐसी

 लगाई  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  में
 वर्ग  पहेलियां चला  रहे  है  ?

 जान  सकता  कि  क्या  उस  हवाई  अड्डे  को

 ठीक  दशा  में  बनाये  रखने  के  लिय  केन्द्रीय
 श्री  दालान  :  अभी  इस  सम्बन्ध  में

 मेरे  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।
 सरकार  उचित  कायंवाही  कर  रही  हू  अथ  बा

 उसकी  देखभाल  का  काम  उन्होंन  किसी
 थी  मुनि स्वामी  क्या  में  जान  सकता

 अन्य  राज्य  या  किसी  अन्य  अधिकारी  पर  छोड़  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  जिस  विधेयक

 दिया हूँ  ?  पर  विचार  कर  रही  क्या  वह  केवल  वर्ग

 पहेलियों  तक  ही  सीमित  रहेगा  अथवा  इसी
 सरदार  मजीठिया  :  इसकी  देखभाल

 प्रकार  की  अन्य  पहेलियों  पर
 भी

 लागू  होगा
 ?

 हम  कर  रहे  हें  ।

 श्री  दातार
 :

 सम्पूर्ण  प्रशन  विचाराधीन
 श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  क्या  में  जान

 ह

 सकता  हूं  कि  जो  भूमि  वास्तविक  स्वामियों
 श्री  एम०  खुदा  बख़ुदा

 :  माननीय  मंत्री
 को  लौटाई  जाने  वाली  उस  पर  जो  इमारतें

 आदि  बनी  हुई  हे  ;
 क्या  उनकी  लागत  वसूल

 ने  कहा  कि  उन्हें  उन  समाचार  पत्रों  की  संख्या

 नहीं  मालूम  हूं  जो  ऐसी  वग  पहेलियां  चलाते कर  ली  जायेंगी ?

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  इन  at  पहेलियों

 सरदार  मजीठिया  :  और  कोई  भूमि  पर  रोक  लगाने
 का

 प्रश्न  है  ।

 नहीं  लौटाई  जानी  ।  वह  १९४८  में  लौटाई  क्या  वह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या वह

 जा  चुकी  बिना  वर्ग  पहेलियों  के
 वार

 तथा  उनको
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 चलाने  वाले  समाचारपत्रों की  संख्या  क्रो  जाने  क्या  यह  तथ्य  कि  इस  काय

 हुए  इस  दिशा  में  कदम  बढ़ा  रहे
 .  «  «

 के  लिये  एक  नया  संगठन  स्थापित  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  कान्ती  ।
 यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार

 अगला  प्रश्न
 यह  बतायेगी  उस  संगठन  की  रचना  क्या  है  ?

 विधि  जीवी  समिति
 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०  :

 FQ YY.  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक  तथा  माननीय सदस्य  का  ध्यान

 क्या  fafa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  विधिजीवी  समिति  की  सिफारिशों पर

 दो  १९५३  को  सदन  में  पुरःस्थापित

 किये  गये  समवाय  विधेयक  १९५३,  में  संलग्न

 अभी  तक  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हूँ
 ?

 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  की  ओर

 विधि  तथा  अल्पसंख्पक्र-का्य  मंत्री  आमंत्रित किया  जाता  है

 अखिल  भारतीय  श्रीमान्‌ ।

 विधि जीवी  समिति  ने  सिफारिशें
 इस  संगठन  की  रचना  को  बताने

 की  ह  उनके  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने
 वाला  एक  सदन  पटल  पर  रखा  गया

 राज्य  सरकारों तथा  भारत  उच्चतम  है  ।  परिशिष्ट २,  अनुबन्ध
 संख्या

 न्यायालय के  मुख्य  न्यायाधीश और  अन्य  १२]

 न्यायाधीशों के  विचार  आमंत्रित  किये  ह  ।
 रक्षा  सेवा  कालेज

 उनके  विचारों के  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद

 समिति  की  सिफारिशों  पर  आग  की  आवश्यक
 *२१९.  श्री  भागवत  झा  :  रक्षा  मंत्री

 यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  क्या  यह  सच  है कार्यवाही की  जायेगी  ।

 कि  रक्षा सेवा  स्टाफ  कालेज में  १९५२

 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  :
 से  १९५३  तक  आयोजित  पाठ्य

 इस  विषय  में  कोई  निर्णय  कब  तक  लिया

 जायेगा ?

 क्रम  में  विदेशों के  पदाधिकारी  भी  सम्मिलित

 हुए  थे
 ?

 श्री  बिस्वास
 :

 हम  ने  राय  देने  के  लिये  उनके  यदि  यह  सही  हैं  तो  उक्त

 सामने  कोई  समय  सीमा  नहीं  रखी  हैँ  ।  हमें  शिकारियों की  क्या  संख्या  थी  और  वे  किन

 आशा  है  कि  उनके  विचार  हमें  अगले  मास  देशों  से  सम्बन्धित थे  ?

 में  प्राप्त  हो  जायँगे  |  ऐसी  दशा  में  यदि
 पाठ्य  क्रम  में  उपस्थित  होने

 दशक  हुआ  तो  में  आयव्ययक  सम्बन्धी  सत्र

 में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  सकूंगा  |
 वाले  भारतीय  पदाधिकारियों  की  क्या  संख्या

 थी ?

 समवायਂ  विधि  समिति  क्या  भारतीय  पदाधिकारी  भी

 २१५.  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक  इसी  भांति  विदेशों  में  आयोजित  पाठ्य  क्रम

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  में  उपस्थित होते  हैं  ?

 करेंगे  कि  सरकार  ने  समवाय  विधि  समिति  की
 रक्षा  संगठन  मंत्री  ii

 :

 कितनी  सिफारिशें  मान ली  हे
 ?

 हां  |

 अब  तक  उन  में  से  कितनी  पाठ्य  क्रम  में  ५  विदेशी

 fad हुई  है  ?
 शिकारी  उपस्थित  थे  ।  इन  में  से  तीन  ब्रिटेन
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 भर एक  आस्ट्रेलिया और  कनेडा  सरकार  उठाती  है  और  जो  पदाधिकारी

 विदेशों  से  आते  हें  वे  अपना  खच  स्वय  ही

 RR I  देते हें  ।

 (7)
 श्री  भागवत  झा  :  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  पदाधिकारियों  को  प्रशिक्षित  करने
 श्री  भागवत  झा  :  में  यह  जानना

 वाले  निदेशक  भारतीय  हे  अथवा  बाहर  से

 चाहता  हूं  कि  इस  तरह  का  यह  एक  ही  उदाहरण
 बुलाये गये  हैं  ?  यदि  वे  बाहर के  हे  तो  इन

 हैं  अथवा  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  अपने
 निदेशकों का  खर्चें  कौन  देता  है  ?

 शिकारियों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  नियमित

 रूप  से  इन  कॉलेजों  का  संचालन  किया  जाता
 तो  त्यागी  :  कालेज  के  करें तरा  री-वरेय

 ?  में  से  प्रत्येक  व्यक्ति  का  खच  भारत  सरकार हं १
 द्वारा  दिया  जाता  मेरे  पास  इनके  अलग  २

 श्री  त्यागी
 :  खेद  है  कि  में  asa

 का  महत्व  नहीं  समझ  सका  |
 आंकड़े  नहीं  हे  किन्तु  मेरा  विश्वास  हे  कि  उनमें

 से  अधिकांश  भारतीय  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  महत्व  को  जाने  श्री  नाना दास :  प्रशन  के  भाग  के

 दीजिए ,  अप  के  पास  सूचना है  ?
 उत्तर से  उत्पन्न में

 जानना  चाहता  कि

 श्री  त्यागी  :  में  उसका  अब  भी  नहीं  हमारे  पदाधिकारी  किन-किन  देशों  में  और

 कितनी  बार  विदेशों  के  स्टाफ  कालेजों  में समझा |

 गये  हे  ? अध्यक्ष  महोदय  कपा  आप  iraq

 gat  रूप  में  प्रस्तुत करेंग  ?  श्री  त्यागी  :  में  यह  निश्चित  नहों  कह

 श्री  भागवत  इस  रूप  में  कि  माननीय
 सकता  कि  हमारे  पदाधिकारी  कितनी  बार

 वहां  गये  &  किन्तु  यह  व्यवस्था  दोनों
 मंत्री  प्रश्न  का  महत्व  समझ  सकें  में  यह

 ओर  से  ही  की  जाती  ह  ।  वे  हमारे  कालेजों  में
 जातना  चाहता  हू  कि  रक्षा  पदाधिकारियों

 प्रशिक्षण  हेतु  उनके  विद्याथियों  को  भेजते
 को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  उक्त

 पाठ्यक्रम
 हें  और  हम  भी  अपने  विद्यार्थियों  को  उनके

 के  आयोजन  का  यह  एक  ही  उदाहरण  ह

 अथवा  मंत्रालय  द्वारा  नियमित्त  रूप से  यह
 कालेजों  में  भजते  हम

 श्री  नानादास  :  में  जानना
 पाठयक्रम  संचालित  किये  जाते  हें  ?

 चाहता  हुं  कि  ऐसा  एक  भी  उदाहरण  है  जब

 दो  त्यागी  :  यह  पाठ्यक्रम  मंत्रालय

 द्वारा  नियमित  रूप  मं  आयोजित  किये  जाते
 हमारे  पदाघिकारी  विदेशों  के  स्टाफ  काले

 में  गयेहें  ।

 तो  त्यागी  :  प्रति  वर्ष  |

 री
 भागवत

 झा
 :

 में  जानना  चाहता  हूं
 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  में  जानना

 कि  उक्त  कालेज  चलाने  में  कौन  ख़ाँ  करता
 चाहता  हूं  कि  कालेज  के  कमाणष्डेन्ट  भारतीय

 है--क्या  स्वयं  भारत  सरकार  यह  देती
 a  ं  अथवा  विदेशी

 ह  अथवा  किन्हीं  अन्य  राज्यों  द्वारा  यह  ad

 दिया  जाता है  ?
 श्री  त्यागी

 :
 मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिय े।

 iy |  है श्री  त्य  :  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  श्री  आर०  के०  चौधरी  :  उन्होंने  यह

 वाले  उक्त  कालेज  का  समस्त  खच  भारत  उत्तर  नहीं  दिया
 कि

 कौन  कौन  से  देश
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 श्री  त्यागी  :
 आगरा  काटो  समेट

 बर्मा  और  |
 *२२१. सेठ  अचल  सिह  :  क्या  रक्षा

 श्री  अलग्राय  लेकिन  मंत्री  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 कैंटोनमेंट  क्षेत्र  के  कुछ  भागों  को  समीपवर्ती रूस  नहीं  ।

 नगरपालिका में  विलीन  करने  के  लिये  क्या

 आगरा  कंटोनमेंट  ate  कार्यवाही  की  गई  ह  और  इस  दिला  में  कब

 *२२०. सेठ  अचल  fag  क्या  रक्षा  तक  काय  सम्पन्न  हो  जायगा
 ?

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  आगरा  रक्षा  उपमंत्री  :

 कंटोनमेंट  बोर्ड  के  चुनाव  कितने  समय  से  कतिपय  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं  हुए  हें  ?  हैं  और  उत्तर-प्रदेश  सरकार  से  सलाह  ली  जा

 कब  तक  चुनाव  कराने  का  रही  है  ।  निकट  भविष्य  में  ही  निर्णय  कर

 प्रस्ताव  है  ?  लेने  की  आशा  हैं  |

 सेठ  अचल  सिंह
 :

 क्या  मंत्री  महोदय रक्षा  उपमंत्री
 :

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  छावनी  का  जो
 RvR  ।

 हिस्सा  चूंगी  में  लिया  जा  रहा  हे  उसकी
 क्या

 अगले  ag  के  आरम्भ  में  ही  ।  वजह है  ?

 सरदार  मजीठिया  :  म  Wet  को  भली
 सेठ  अचल  सिंह

 :
 क्या  मंत्री  महोदय

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  भारत के  अन्य  प्रकार  नहीं  समझा  हुं  किन्तु  प्रश्न  मिलाने के

 सम्बन्ध  में  था  और  मेरा  विचार  है  कि
 कंटोनमेंट  बोर्डों  में  तब  से  अब  तक  चुनाव

 हुए  हैं  या  नहीं  ।  इस  का  सम्बन्ध  उपकर  अथवा  ऐसे  ही  किसी

 अन्य  विषय से  हे

 जसा
 a

 करारोपण जांच  समिति ब «. ५ मन  कहा  अन्तिम  चुनाव  १९४६  में  हुए

 और
 नवीन  चुनाव अगले

 के  आरम्भ में  #222.  श्री  नाना दास
 :  क्या  वित्त

 ही  होंगे ।  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 सेठ  अचल  सिह  क्या  मंत्री  महोदय
 करारोपण  जांच  समिति  ने  अपने

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  आगरे  में  अब  तक  काम  में  अभी
 तक

 कितनी  प्रगति  की

 चुनाव क्यों  नहीं  हुए  ?
 क्या  करारोपण  जांच  समिति

 द्वारा  कोई  अल्पकालीन  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 सरदार  मजीठिया

 :
 यह  एक  विस्तृत  और किया गया

 हू  ।  संक्षेप  सबसे  पहले  उन्हें  वयस्क
 यदि  यह  सही  है  तो  क्या  उसे

 मताधिकार  देने  का  था  जोਂ  हमें  संविधान

 द्वारा  प्राप्त हुआ  अब  वह  सम्पन्न हो  गया
 सदन  पटल  पर  रखा  जायेगा

 ?

 है  ।  दूसरे  समूचे  कंटोनमेंट को  एकक  मानते  वित्त  मंत्री
 ato  डी०  देशमुख )

 हु  ए  ज  प्रणाली  आरम्भ  करने  का  सवाल
 आयोग  ने  उनके  सामने  fears

 आने  वाली  अनेक  समस्याओं  पर  जनता  तथा था  ।  तीसरा  प्रइन  अनुसूचित  जातियों  के

 प्रतिनिधान का  था  देश  के  वाणिज्यिक  और  औद्योगिक  संघों
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 से  अपने  अपने  विचार  आमंत्रित  करते  हुए  प्रस्तुत कर  सकेंगे  ।  अधिकतर  साक्ष्य  एकत्र

 १९५३  में  एक  व्यापक  प्रश्नावली  करने  पर  ही  निभा  है  ।

 जारी  की  थी  ।  अब  वे  साक्ष्य  लेने  के  लिये
 श्री  सारगधघर  दास  :  आयोग  से

 विभिन्न  राज्यों  का  दौरा  कर  रहे
 इस  प्रश्नावली को  प्रादेशिक  भाषाओं  में  जारी

 नहीं  श्रीमान्‌ ।  करने  की  प्रार्थना  की  वांछनीयता  पर  सरकार

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता है  ।  विचार  करेगी  ताकि  ग्राम  जनता  इसे  समझ

 सकेगी  |
 श्री  नाना दास  :

 में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  जांच  काय  के  लिये  उक्त  आयोग  श्री  सी०  डी०  देशमुख  :
 में  आयोग  से

 कितने  राज्यों  में  गया  था  ?  मालूम  करूंगा  कि  प्रश्नावली  को  अंग्रेजी  में

 श्री
 सी०

 डी०  देशमुख  :  यह  दौरा
 जारी  करने  के  फलस्वरूप जनमत  '  जानने  में

 कया  उन्हें  किसी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा पन्द्रह  १९५३  से  आरम्भ  हुआ  थी

 और  अभी  इतने  शिकार  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 हे  और  में  उसे  उनके  स्वविवेक  पर  ही  छोड़ता

 हूं  ।  यह  सुझाव  निश्चित  ही  उनके  पास
 कि  वे

 कितने  राज्यों में  गये  हे
 भेज  दिया  जायेगा  किन्तु  में  इसे  उनके  विवेक

 श्री  नाना दास
 :  म  जानना

 पर  ही  छोड़ता हूं  कि  कया
 अब

 स्थिति  में

 चाहता  हूं  कि
 कर

 के  भार  के  सम्बन्ध में  ग्राम्य

 जनता  से  साक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये

 प्रश्नावली  फिर  से  प्रादेशिक
 भाषाओं

 में

 जारी  की  जानी  चाहिये  ।

 रोपण  जांच  समिति  ने  किस  प्रक्रिया  का

 करण  किया  है  ?  सेठ  गोविंद दास  :  क्या  माननीय  मंत्री

 जी
 को  यह  मालूम  है  कि  इस  देश  में  अंग्रेजी

 श्री  सो०  डॉ०
 देशमुख

 :  उनकी  प्रश्नावली  समझने  वाले  बहुत  कम
 हें

 और  जब  तक  कि

 का  उत्तर  देने  के  लिये  प्रत्येक  व्यक्ति  को
 वह  प्रश्नावली  भिन्न  भिन्न  प्रान्तों  की  भाषाओं

 आमंत्रण  दिया  गया  ap  जिसमें  ग्राम्य  जनता
 में  नहीं  भेजी  जायेगी तब  तक

 उस
 से  कोई

 भी  सम्मिलित  है  ।
 फायदा  नहीं  होगा  ?

 11.0  एस०  एस०  मोरे  :  में  जनना  चाहता  अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।

 हूं  कि  प्रश्नावली  किस  भाषा  में  सतारी जार  की  हम  ्  करने  जा  रहे

 गई  थी  ?

 श्री  आर०  के०  चौधरी  :  किसी  श्रेणी

 श्री
 श्री

 सी०  डी०  जहां  तक  के  व्यक्तियों के  लिये  ?

 मुझे  स्मरण  हे  यह  अंग्रेजी  भाषा  में  थी  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :

 अब
 हम  अगला  प्रदान

 श्री  नाना दास  :  में  जानना  I

 चाहता  हुं  कि  कब  तक  जांच  समाप्त  होकर

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ?
 नौसेना  के

 कर्मचारियों
 को  भत्ते

 *
 २२३.  श्री  नानादास  रक्षा श्री  सो०  डी०  देशमुख  :  यह  कहना

 भतरी
 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :
 कठिन  आयोग  का  उद्देश्य  ३०

 १९५१४  तक  अन् तक लीन  प्रतिवेदन  इस  समय  नौसेना  के

 प्रस्तुत  करने
 का  हैं

 किन्तु  अभी  यह
 नहीं  कहा

 को  विवाहिता  के  मकानों  के  बदले  में  किस

 जा
 सकता

 कि
 वे  अन्तिम  प्रतिवेदन

 कब
 तक  दर  से  भत्ता दिया  जाता है  ;
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 क्या  वेतनमान  दर  को  बढ़ाने  अध्यक्ष  महोदय
 :  अगला  प्रदान  |

 का
 कोई  प्रस्ताव ह  ;  और

 कुमारी  एनी  मस् क़रीन  :  में  जान  सकती
 यदि

 तो  ये  बढ़ी  हुई  दरें  कब
 हूं  कि  क्या

 यंह  सत्य  है  कि  विवाहित

 से  लागू  होंगी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।
 रक्षा  संगठन  मंत्री

 भ्र गला  |
 भत्ते

 की  वेतनमान दरें  निम्न  हें

 मुख्य  पेट्टी  पदाधिकारी  १६  रुपये  प्रति  मास
 फुलब्राइट  योजना

 पेट्टी  पदाधिकारी  ६  रुपये  पी
 ै

 २२४.  श्री  टी०  के ०  चौधरी  :

 प्रमख  नाविक  २  रुपये  ८  आने  ,,  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सशक्त  सामान्य  रेटिंग  १  रुपया  मै  कि  फुलब्राइट  योजना  के
 प्रधान

 इस  समय

 को  मकानों  के  बदले  भत्ता  feat  शारीरिक  wearer

 विद्यार्थी भारत  में  हें  ? नहीं

 हम  इन  विद्वानों  को  धन तथा  यह  wea

 धीन है  ।  विद्यालयों  तथा  अन्य  संस्थानों  में

 क्या  सुविधायें देते  हें  ? श्री  नाना दास  :
 में  जान  सकता

 हूं  किये  दरें  कब  निश्चित  की  गई थों
 ?

 wa  तक  जितने  अमरीकी  विद्वान

 को  त्यागी
 :

 ये  कुछ  वर्षों  से  लागू हैं  ।
 भारत  आये  हैं  उनके  बदले  कुल  कितने  भारतीय

 मुझे इस  की
 ठीक

 तिथि  तो  ज्ञात  नहीं
 कि  विद्वान  भ्रध्ययन  के  लिये  प्रक्रिया भेजे  गय े?

 ये  कब  निश्चित की  गई  थीं  ।  संसाधन  तथा  aaa

 श्री  नानादास  :  में  जान  सकता  संघान  उपमंत्री  के०  Sto  :

 हूं  कि  क्या  सरकार  को  यह  विदित  है  कि  सात  सोलह  ।

 नौसेना  के  कर्मचारियों ने  यह  जोरदार  मांग

 की  है  कि  उनका  विवाहित  भत्ता  तुरन्त  बढ़ाया  इन  विद्वानों  को  कोई  विशेष

 जाये  ?  सुविधायें नहीं  दी  जातीं  तथापि
 प्रवेश

 के
 विषय

 श्री  त्यागी  :  |  सरकार  में  या  wader  की  सुविधाओं  तथा  इसी

 प्रकार  की  बातों  के  सम्बन्ध  में  कठिनाई  होने
 इसके  प्रति  पूर्ण  रूप  से  सजग  है  सरकार

 इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  र  में  समझता
 पर  भारत  सरकार  उन्हें  श्रावक  सहायता

 देती रही  है  ।
 हूं  कि  बहुत  शीघ्र  ही  सरकार  बड़ी  हुई  दरों

 की  घोषणा कर  सकेगी  (7)  क्रमश  ३८८  १२४

 कुमारी  एनी  मस् क़रीन  सेटिंग्स  को  श्री  टी०  Fo  चौधरी  :  में  जान  सकता

 प्रति  मास  2  रुपया  किस  सिद्धांत  के  श्राघार
 हूं  कि  इन  विद्वानों  को  कौन  चुनता  है

 ?  वग

 पर  दिया  जाता  है  ?  भारत  सरकार  उन  भारतीय  विद्वानों  के

 चुनाव  पर  जिनहें  अमेरिका  भेजा  जाता  है  कौर श्री  त्यागी  :
 दरे  निश्चित  करने  में  किन्ही

 सिद्धांतों  का  प्रयोग  नहीं  जाता  ॥  उन  अमरीकी  विद्वानों  के  चुनाव  पर  जो

 इस  देवा  में  ard हें  किसी  प्रकार का  नियंत्रण देश के
 श्राधिक  साधनों  को

 में

 रखती है  ?
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 के०  डी०  मालवीय  :  भ्रनुदान के लिये के  लिये  श्री  सारंग घर  दास :  में  जान  सकता

 भारतीय  विद्यार्थियों  का  चुनाव  पहले  हू ंकि  क्या  अमेरिका  जाने
 वाले  विद्याथियों

 कलकत्ता  कौर  देहली  की  प्रादेशिक  को  दिक्षा  मंत्रालय  संक्षेप  में  यह  बतला देता

 समितियों  द्वारा  किया  जाता  हे  कौर  बाद  में  है  कि  उन्हे  wafer में  कैसे  व्यवहार  करना

 ? फाउडेशन  की  राष्ट्रीय  चुनाव  समिति  द्वारा  चाहिये

 किया  जाता  है  ।
 अन्त  में  सभी  चुनाव  भ्रम  रिका  श्री  के०  डी०  मालवीय :  कोई  विशेष

 के  विदेशी  विद्वान  ats  द्वारा  किये  जाते  हैं  ?  ।
 बात  न  बतलाई जाती  तैनात  न  ही  बतलाने

 की  आवश्यकता  है  | थ्रो  cto  के ०  चौधरी  :  में  यह  जानना

 चाहता था  कि  क्या  इन  विद्वानों के  चुनाव  मैगनीज  के  निक्षेप
 पर  भारत  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  है  या

 इस  में  उस  का  कोई  हाथ  रहता  है  ।  FQQY,  श्र  रघुनाथ

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  :  जैसा कि  मेंने  संधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अभी  बतलाया  चार  प्रादेशिक  समितियां  क्या  बम्बई  राज्य  के  उत्तर  कन्नड़  जिले  में
 इन  भारतीय  विद्याथियों को  चुनती  हैं  ।  मैंगनीज़  के  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ?

 ये  कलकत्ता  श्र  दिल्‍ली  में

 यदि  तो  इन  निक्षेपों  से
 हैं

 ।
 इस  प्रकार  प्रथम  चुनाव  सदा  ये  प्रादेशिक

 समितियां ही  करती  हें  ।
 नीज़  की  कितनी  मात्रा  प्राप्त  होने  का

 अनुमान

 है
 ?

 शो  टो  के०  चोरों  :  क्या  इन

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बनाने दैनिक  समितियों  को  भारत  सरकार
 नियुक्त

 करती  है  ?  संधान  उप मंत्रो  के०  डी०  :

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इस  में  भारत  श्रीमान  ।

 सरकार  का  श्रमिक  हाथ  नहीं '  किन्तु  लगभग  Y,90,000  टन  ॥

 इन
 समितियों  की  नियुक्ति  बोर्डे  करता  है

 at  इन  में  पचास  प्रतिशत  संख्या  भारत
 श्री  रघनाथ  इन  खानों  का  सरकार

 सरकार  के  प्रतिनिधियों  की  होती  है  ।  इन्तज़ाम  करती  है  या  इन  खानों को
 ठेके  पर

 दिया  जाता  है
 ?

 श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  माननीय

 मंत्री  जी  संक्षेप  में  इस  योजना  का  व्योरा  बतला
 श्री के  ०  डी ०  खानों  का

 सकते  हूँ  ?  ज़ाम  तो  सरकार  नहीं  करती  ।  वह  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  |

 वेट  इंडस्ट्रियलिस्ट  ही
 करते

 हैं  ।

 शो  रघुनाथ  सिह  इसका  काम  आरम्भ
 श्री  डी०  सी०  शर्मा  में  जान  सकता

 कब  से  होगा ?
 हूं  कि  कया  ये  छात्रवृत्तियां  केवल  प्रौद्योगिक

 श्री  के०  डो०  जब  भी  लोग विषयों
 के

 लिये
 दी  जाती  हैं  या  प्रौद्योगिक

 विषयों  के  लिये  भी  दी  जाती  हैं  ?  चाहूँ  कायदे  के  मुताबिक  ठेका  ले  सकते

 लेकिन  में  माननीय  सदस्य  की  सुचना  के  लिये
 श्री  के ०  डो ०  मालवीय  :

 बतलाना  चाहता
 हूं

 कि
 इन
 खानों

 की
 मैंगनीज़

 के
 विषयों  के  लिये  बहुत  अच्छे  किस्म  की  नहीं  है  ।

 छ्  19  P.S.D,
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 श्री  जोखिम  नया  सरकार  को  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी :  क्या  में  यह  जान

 ae  विदित  है  कि  उत्तर  कनारा  के  बहुत  से  सकता  हुं
 कि

 इन
 पब

 योजनाओं  में  कुल
 मैंगनीज़  की  खानों  के  स्वामी  गोआ  चले  गयें  कितनी राशि  लगेगी  ?

 क्योंकि  उत्तर  कनारा  में  उनके  लिये  कोई

 तटीय  या  यातायात  की  सुविधायें  नहीं  हैं
 ?  श्री  सी०  डी०  देशमुख :  यह  उस  समय

 ज्ञात  हो  जायेगा  जब  विवरण  सदन  पटल  पर

 श्री  के०  डी०  दुर्भाग्य  से  मुझे  रखा  जायेगा  ।  मेरे  पास  यहां  इसਂ  के  ग्रांकड़े

 यह
 विदित

 नहीं  है  ।
 नहीं

 हैं  ।

 भटाचायं  समिति  श्री  नाना दास
 :

 में  यह  जान  सकता  हूं
 ~

 far  FEYR-YR  PEYR-UY  में  ग्राहक

 २२६.  श्री  विश्वनाथ  राज्य  के  लिये  aire  wa  उपायो  योजनाश्रों

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 के  निमित्त  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 कि  क्या  सरकार  को  भट्टा चा यें  समिति  की

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरका  पैं
 श्री  ik

 to  देशमुख :
 यह

 मेरे  माननीय  सहयोगी  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है
 ?

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  से  पुछा  जाना  चाहिये  ak  इस  के  लिये

 पूरव  सूचना
 मिलनी  चाहिये  ।

 क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?  सिडन

 वित्त  मंत्री  सी०  डो०  :
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 श्रीमान्‌
 |

 जोवन  बीमा  समवाय
 श्री  पी०  सी०  भट्टाचायें  के

 नें  aU)  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 नेतृत्व  में  पदाधिकारियों के  दल  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  प्रतिवेदन  पर  विचार  के  फलस्वरूप
 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ग्रान्ट्स  तथा  भ्र वशिष्ट मद्रास  राज्य  को  अधिक  करेंगे  कि  क्या  यह  तथ्य  है
 कि

 कुछ  विदेशी

 जीवन  बीमा  समवाय  उच्च  झ्राधिक  स्तर
 उपजाओ  कार्यक्रम  के  प्रत् तम गत  कई  एक

 छोटी  छोटी  सिचाई  योजनाओं  के  लिये  शर
 के  व्यक्तियों  को  इस  लिये  भ्र धि शुल्क  की

 कम  दर  बताते  कि  धनियों  में  मृत्यु
 मद्रास  राज्य  के  कोयमबट्र जिले  में  कन्नूर

 बंद  बांधने  के  लिये  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  कम है  ?

 योजना  की  अ्रवधि  में  alee  के  कमी  वाले
 सरकार  ने  दर  बताने

 क्षेत्रों  में  लगभग  ५  करोड़  रुपये  की  लागत
 के  व्यवहार  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या

 से  सुधार  के  एक  स्थायी  कार्यक्रम  पर  भी  पग  उठाये  हैं  ?

 जिसके  लिये  कि  केन्द्रीय  सरकार  ऋण

 इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  ह  ।  वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 तथा  कुछ  विदेशी  तथा  कुछ
 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :

 सरकार  इस  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई

 भारतीय  सेवायों  ने  ऐसे  व्यवहार  का

 सरण  किया  था  परन्तु  जीवन  बीमा  परिषद
 सभी  योजनाओं  की  एक  पूरी  सुची  सदन  पटल

 की  कार्यपालिका  समिति  के  प्रयत्नों  से  सब

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगी
 ?

 बीमा  करने  वालों  यह  श्रीवास  स्वेच्छा

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :  श्रीमान्‌

 ।
 से  छोड़  दिया  है  ।
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 बेरीलियम  तथा  रिटानियम  इन  अस्त्रों  में  से
 कुछ  पैप्सू  में  बनाये

 १९८.  शी  क्या  प्राकृतिक  गये  कौर  कुछ  अन्य  राज्यों  से  आयात  किये

 संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्री  गये

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सत्य  है  (a)  पैप्सू  में  इन  अस्त्रों  के  निर्माताओं

 कि  मंत्रालय  के  सचिव  के  हाल  में  बाहर  जानें  को  ढूंढने के
 भरसक

 प्रयत्न  किये
 य

 पर  भ्रमेरिकन  दलों  से  भारत  में  बेरीलियम  ai  उन  में  से  कुछ  से  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 अर  रिटानियम के  उत्पादों  के  विकास में  की  धारा  ११०  के  ata  प्रतिभूति ली  गई

 सहायता  के
 लिये  भ्रनुरोध किया  गया  था  ?  है  ।

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 हीरों  को  खान  का  उद्योग

 निक  अनुसंधान  मंत्री  :
 २०३.  ato  रघवीर

 अणु  शक्ति  आयोग  के  सचिव  और  सभापति
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनु

 के  हाल  में  बाहर  के  दौरे  भारत  में
 लियम  शर  रिटानियम  उत्पादों  के  विकास

 संधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 विध्य  sea  में  खानों  से  हीरे  निकालने  के

 के  लिये  कतिपय  अमेरिकन  दलों  के
 साथ

 चर्चा  हुई  प्र स्थापनाओं पर  वार्तालाप
 उद्योग  संबंधी  कहां  तक  सफल  हुई

 @  >
 हो  रहा

 है
 ।

 पेप्सू  में  अपराध
 देखे गये  हूं  ?

 *2eA@,  सरदार  ए०  एस०  सहगल  :

 क्या  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  रानी

 व्यय की  गई  ?
 जब  से  पैप्सू  में  राष्ट्रपति का  शासन  हन्

 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 है  वहां  अपराधों  की  संख्या  में  कमी

 हो
 गई

 हु  ?  निक  अनुसंधान  मंत्री  :

 कितनी  विधि  विरुद्ध  देशी  बनी  क्षेत्र
 के  हाल के

 परीक्षण
 के

 स्वरूप  भारतीय  खान  विभाग  ऐसे हुई  203.0  की  देशी  बने  हुए

 देशी  बनी  हुई  नाली  दार  बन्दूकें  इस  कालावधि  स्वामी  समवायों  द्वारा  जिनके  पास  आधुनिक

 में  पैप्सू  पुलिस  ने  बरामद  की  हैं
 ?  मशीनरी  लगाने  के  पर्याप्त  साधन  शर

 क्या  ये  अस्त्र  थ पप्सू  में  निर्माण  परम्परा  गत  रीति  से  हाथ  से  काम  करन

 किये  गये  हैं  अथवा  बाहर  के  राज्यों  से

 बाछे  ग्रामीण  श्रमिकों  द्वारा  हीरों  के  उक्त

 क्षेत्र  में  कार्य  करवाने  की  योजना  बनाई  है  ।
 नयन  किये  गये  हें

 ?

 यदि ये  अस्त्र पैप्सू  में  बनाये  गये  दक्षिण  पश्चिम  में  मजगावन

 से  लेकर  उत्तर  पश्चिम  में  पहाड़ी  खेड़ा  तक

 उठाये  हैं  ?  काला  छिद्दा  पन्ना  क्षेत्र  का  बड़ा  भाग

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री
 :

 उन  पदाधिकारियों  की  यात्रा

 जी  हां  ।  पर  जो  क्षेत्र में  १९४५२  रुपये  |

 देशी  बनी  .  ३०३  की
 =e  Ro:

 इंजीनियरों  का  पंजीयन

 देशी  बने  पिस्तौल  Yo  ?  *२११.  श्री  अजित  (5) RTI क्य  दिक्षा

 तथा  देशी  बनी

 नालीदार  बंदूकें
 १३  ;  मंत्री  कृपया  इंजीनियरों  के  पंजीयन  वे  सम्बन्ध
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 में  १६  सितम्बर  १९४५३ के  तारांकित  wea  a  चकबंदी  का  कार्य  करने  वाली  है  शर

 १३३१  के  उत्तर  की  ae  ध्यान  देंगे  इस  सम्बन्ध  में  चकबंदी  के  व्यय  के  लिये

 शर  बतायेंगे  रंजीदा  के  रूप  में  २  रु०  १  का  प्रति  एकड़

 इंजीनियरों  के  afar  पंजीयन  कृषकों  से  एकत्र  किया  जा  रहा  है  ?

 के
 सम्बन्ध  में  विधान  सदन  के  समक्ष  कब  लाया

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )  :

 जाना है  ;  तथा
 पटियाला तथा  पूर्वी  पंजाब  राज्य  संघ  ने

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान '  के  ग्रामीण क्षेत्र  में  चकबंदी  का  कार्य  प्रारम्भ
 परिषद  इंजीनियरों  की  उस  राष्ट्रीय  पंजी

 कर  दिया  है  ।  २  रुपये  चकबंदी  शुल्क

 में  दिये  सब  इंजीनियरों  के  विवरण  की  जांच  १  रुपया १३  ala  की  एक  राशि  को

 कर  ली  जो  तैयार  हो  गई  है  ak  मुद्रित  चकबंदी  कार्यों  के  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये

 हो  चुकी है  ?  सम्बन्धित  कृषकों  पर  भारित  किया  जा  रहा

 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  है  ।

 निक  अनुसंधान  मंत्री
 :

 इंजीनियरों  के  भ्र निवार्य  पंजीयन  का  पूर्वी  कमान  मुख्यालय

 प्रशन  कभी  विचाराधीन है  ।  *२१८. श्री  माधव  रेड्डी
 :  रक्षा

 क्योंकि  पंजीयन  केवल  स्वेच्छा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  FAT  सरकार

 ने  पूर्वी  कामान  मुख्यालय  को  रांची  से  लखनऊ पर  निर्भर  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विवरण

 की  जांच  करनी  आवश्यक  नहीं  समझी  गई  ।  स्थानांतरित  करने  का  निर्णय  किया  है
 ?

 स्पेशल  पुलिस  कर्मचारी  वग
 रक्षा  संगठन  मंत्री

 जी  हां  ।

 *२१६  श्री  अजित  क्या  गृह-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्पेशल  बीमा  समवाय

 पुलिस  कर्मचारीवर्ग  की  जांच  समिति  की  किन
 के

 20%,  श्री  एस०एन०  दास  :  क्या  वित्त सिपारिशों  को  स्वीकार  किया  गया  है  कौर

 सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  किया  गया  है  ?  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह-कार्य तथा  राज्य  मंत्री
 :

 उन  बीमा  समवायों  की  संख्या

 सरकार  ने  सब  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  कर
 क्या  है  जिनके  प्रबन्ध  के  लिये  चालू  वर्ष  में

 केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रशासक  नियुक्त  किये
 लिया  है  भ्र ौर  दो  को  छोड़कर  सब  को

 कवित  किया  है  ।  ये  दो  सिफारिशें जो  विचाराधीन
 तथा

 हैं  रेल  भ्र धि नियम  के  संशोधन  ax  विभागीय  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कया  है

 मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के  सम्बन्ध  में  जिन  में  किसी  पिछले  प्रबन्ध  के  विरुद्ध  दीवानी

 प्रक्रिया के  विषय  में  हैं  ।  कौर  फौजदारी  afar  चलाये  गये  हैं  ?

 पेप्सू  में  चकबंदी  वित्त  मंत्री  ato  डी०  :

 *२१७.  शी  माधव  रेड्डी
 :  क्या  राज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 उपरोक्त  मामलों  में  से  किसी के

 यह  तथ्य  है  कि  पेप्सू  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्र  विरुद्ध  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।
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 मद्रास  तथा  शाम  राज्यों  की  जनसंख्या  पश्चिमी  बंगाल
 की

 टे  frees  सहायता

 १०५.  सेठ  गोविंद  दास  :  क्या  गृह-कापेय
 gow.  श्री  एस०  सी०

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अ्रवशिष्ट
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  १९५०  के  बाद  पश्चिमी  बंगाल  राज्य मद्रास  राज्य  तथा  नवीन  ऑझांध्र  राज्य  में

 लगभग  कितनी  कितनी  जनसंख्या  है
 से  टेक्निकल  सहायता  के  मंत्रालय  की

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  एकीकरण  इकाई
 दोनों  राज्यों  में  तामील  तथा  तेलगू  भाषा

 प्राप्त  हुए  कितने  प्रार्थना  पत्र  स्वीकार  किये
 भाषी  लोगों  की  कया  संख्या  है

 ?

 गये  हूं
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 किन  किन  विषयों  में
 सहायता अ्रवदिष्ट  मद्रास  राज्य  तथा  नवीन  प्राप्त

 राज्य  की  लगभग  जैसा कि  १९५१
 मांगी गई  थी  ?

 की  जनगणना  से  विदित  होता  क्रमश

 3,49,  ३४,४८९  तथा  2,04, 019,008  वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 अवशिष्ट  मद्रास  राज्य  में  तामिल  तथा  तेलगू  प्रशिक्षा  के  लिये

 भाषा  भाषी  लोगों  की  लगभग  संख्या  क्रमशः  कोलम्बो  योजना  ्

 2, F094, 33k  तथा  RR, VR, BER  है  चार सुत्रीय  कार्यक्रम  रे

 झर  न्नाघ्न  राज्य  में  Ya  ३,२६६
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  टेक्निकल

 तथा  2,€3, 30,849  है  ॥
 सहायता  प्रशासन

 कराची  पतन  न्यास  के  ऋण-पत्र  विशेषज्ञों  के  लिये

 चार सूत्रीय  कार्यक्रम  र
 Yok.  श्री  To  Uo  विद्यालंकार  :

 एक  विवरण  जिसमें  विषयों  का क्या  fact  मंत्री  ४  सितम्बर  १९५३  को  पूछे

 गये  तारांकित  संख्या  १०२७  तथा  १०२८  वर्णन  है  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 के  उत्तरों  का  fata  करने  तथा  यह  बताने  परिदिष्टि  २,  अनुबन्ध  संख्या  १३]

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोदी  उद्योग  लिमिटेड
 क्या  इम्पीरियल  साफ़

 इंडिया  ने  १७  सितम्बर  १९४९  तक  करांची  Rod.  श्री  eto  ato  बिट्ठल

 पत्तन  न्यास  तथा  कराची  नगर  निगम के  क्या  गह-काट  मंत्री  १६  सितम्बर  १९५३

 ऋण-पत्रों संबंधी  कोई  रजिस्टर  रखे  थे  ;  तथा  के  तारांकित  wet  संख्या  १३२८  के  उत्तर

 का  निर्दोश  करने  तथा  यह  बताने  की  कृपा यदि  तो  इम्पीरियल  बेक
 करेंगे  कि  उसके  परिचित  सालीसिटर-जनरल

 wim  इंडिया  से  पूछ  ताछ  करने  के  पर्यन्त
 के  उस  गरिमा  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर

 १७  सितम्बर  १९४९  को  स्थिति  थी  ?

 रखने  के  विषय  में  कया  निश्चय  gat

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :  जो  उन्होंने  मोदी  उद्योग  लि०  के  महा-प्रबंधक

 तथा  उप  महा-प्रबन्धक  के  विरुद्ध  मोदी  नगर तथा  कराची  पत्तन  न्यास

 तथा  कराची  नगर  निगम  के  ऋण-पत्रों  में  २६  माल  के  डिब्बों  में  गलत  लदान  करने

 के  सम्बन्ध  में  प्रतियोगी  की  कोताहियों

 इंडिया ने  कभी  नहीं  रखे  ।  को  समाप्त  करने  के  लिये  दिया  था  ?



 ३७९  लिखित  उत्तर  २३  नवम्बर  १९५३  लिखित  उत्तर  ३८०

 गह-किये  तथा  राज्य  मंत्री  )  :  नहीं  श्रीमान  ।  समाहर्ता  के

 सरकार ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  कार्यालय  के  दो  या  तीन  ज्येष्ठ  अधिकारियों

 सीटर-जनरल  के  बरामदा  की  प्रति  सदन  पटल  की  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  तथा

 पर  रखना  स्थगित  अभिसमय  तथा  सरकारी  ata  डिवीज़न क्लर्कों  के  लिये  निश्चित

 नीति  के  विरुद्ध  होगा  ।
 वायु  तक  प्राणियों  से  भेंट  करने  के

 पर्यन्त  नियुक्ति  के  लिये  संवरण  करती  है  ।

 कुरान  का  अनुवाद

 य०  के ०  में  भारतीय  नौसेना  अधिकारियों
 208.0  श्री  आर०  एन०  ब्या

 दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 तथा  नौभटों  की  प्रशिक्षा

 १११.  श्री  नाना दास :  कया  रक्षा  मंत्री
 कुरान  का  हिन्दी  wear  अरन्य  भाषाओं  में

 अ्रनुवाद  करने  पर  कोई  कानूनी  प्रतिबन्ध  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४७  के

 तो  नहीं है  ?  ged  कितने  भारतीय  नौसेना  अधिकारियों

 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 तथा  नोटों  ने  य०  के०  मं  प्रशिक्षा  प्राप्त  की

 है  ait  प्रशिक्षा  पर  कुल  कितना
 निक  अनुसंधान  मंत्री

 नहीं  ।
 व्यय  हुमा  है  ?

 रक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )
 :  १९४७

 केन्द्रीय  उत्पादन-कर  हैदराबाद  से  १९५३  तक  कुल  ३४८  अधिकारियों

 ११०.  श्री  नाना  नया  क्ति  मंत्री  कौर  ११४७  नौभटों  ने  यू ०  के०  में  प्रशिक्षा

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  प्राप्त  की  है  शर  उनकी
 प्रशिक्षा  पर  कुल

 ९७,४६६  पौंड  व्यय  gat  है  ।
 १९५३  में  केन्द्रीय  उत्पादन-कर

 निर्वाचन  याचिका के  भ्र धि कार  क्षेत्र  के

 रंगत  केन्द्रीय  उत्पादन-कर  विभाग  के

 कार्यालय  में  कितने  ata  डीवी  न  कलक
 ११२.  श्री  आर०  एस०  तिवारी  :  व्या

 fatter  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नियुक्त  किये  गये  ;

 जो  निर्वाचन  याचिकायें  अभी
 (a)  अनुसूचित  जातियों  के  कितने

 aah  नियुक्त  किये  गये  ;  तथा  बाकी  रह  गई  हैं  उनकीं  राज्यवार  संख्या  कितनी

 है  ;  तथा

 क्या  यह  भर्ती  किसी  प्रतियोगिता

 विजय  प्रदेश  में  कितनी  याचिकायें
 परीक्षा  के  झ्राधार  पर  की  गई  थी  ?

 पेशा  की  गई  उनमें  से  कितने  के  विषय  में

 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :  निर्णय  हो  चुका  है  श्र  कितने  के  विषय  में

 १२  नवम्बर  १९५३  तक  केन्द्रीय  निर्णय  बाकी  है  ?

 उत्पादन  कर  के  अधीन

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-किये  मंत्री
 ५७  ata  डिवीजन  कलक  नियुक्त  किये

 :  जो  निर्वाचन  याचिकायें
 गये हैं  ।

 ait  शेष  हूं  उनकी  राज्यानुसार  संख्या

 ५७  मे ंसे  १०  अनुसूचित  जाति  निम्न  तालिका  में  दी  जाती  है  ।  ये  wie

 के  हैं  ।  १७  नवम्बर  १९५३  को  थे  ।
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 राज्य  का
 के  बाहन  गोदाम  तथा  एम०  ई०  एस०  के  ५ झनक

 सामान्य
 असैनिक  श्रमिको  पर  कथित  चोरी  की  शंका

 नाम  निर्वाचन
 से  प्रेरित  होकर  हमला  किया  are  न्यायालय

 में  श्रमिकों  के  विरुद्ध  are  साबित  नहीं  हो
 संसदीय  राज्य  संसदीय  राज्य

 सका ?

 विधान  क्या  यह  तथ्य  है  कि  श्रमिक  संघ

 मंडल  द्वारा  शिकायत  की  जाने  पर  पा नगर  के
 ee  an

 बेस  कमांडर  ने  हमल  क  बारे  में  तथ्य  जाननें

 बिहार
 के  लिये  जांच  जारी  की  जिसके  water

 कुछ

 सेनिक  भ्रमणकारी  अपराधी  पाए  गए  ?

 मध्य  प्रदश  यदि  उपयुक्त  भाग  )  का  उत्तर

 मद्रास  हां  में  है  तो  अपराधी  श्राविका  रियों
 के  विरूद्ध

 उड़ीसा  क्या  कार्यवाही  की  गई  हूं  ?

 उत्तर  प्रदेश  रक्षा  मंत्रो  :
 मध्य  भारत

 सरकारी  प्रतिवेदनों  के  भ्र तु सार  पानगर

 मसूर  के  वाहन  गोदाम  तथा  एम०  ई०  एस०  के

 राजस्थान
 किसी  भ्र सेनिक  श्रमिक  पर  कथित  चोरी  की

 सौराष्ट्र  शंका  से  प्रेरित  होकर  सितम्बर  १९५३  में

 अ्रजमर

 दिल्ली

 सैनिक  कर्मचारियों  द्वारा  हमला  नहीं  किया

 गया  |  न्यायालय  में  श्रमिकों  के  विरूद्ध

 हिमाचल  आरोप  साबित  नहीं  हो  सका  |

 विजय

 पक ry  IE
 जांच  की  गई  थी  किन्तु  सैनिक

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  लगाया  गया  भ्रारोप

 Re  २१
 निराधार  साबित  झ्  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पेप्सू  में  कुछ  जिलों  को  समाप्ति

 विजय  प्रदेश में  झ्राजतक  २५
 ११४.  श्री  रणजीत  सिह  :  क्या  राज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  :
 चिकायें की  गई  २०  का  निर्णय हो  चुका

 है  पौर  ५  शेष  हैं  ।  पेप्सू  के  फतेहगढ़

 तथा  कन् डा घाट  जिलों  की  समाप्ति  के

 स्वरूप  होने  वाली  बचत  की  अपेक्षित
 वाहन  गोदाम  तथा  एम०  Fo  एस०  पा नगर

 तथा

 ११३.  को  रामानन्द दास  :  क्यो  उपयुक्त  जिलों  की  समाप्ति

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  के  फलस्वरूप  जिन  कमंचारियों  की  छटनी

 सरकार  को  हे  कि  सित  की  गई
 हूँ

 उनको  पुनः  fared  करने  के  लिये

 १९५३  में  सैनिक  कमेटी  रियों  ने  प्रा नगर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?
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 गह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )  जितने  स्थायी  कमेंट्री  अतिरिक्त  प्रतीत  हुए

 उल्लिखित  जिलों  समाप्ति  उन  सब  को  अन्य  विभागों  में  भर्ती  कर  लिया

 नहीं  हुई  हे  ।  मितव्यय  के  हेतु  बरनाला  गया  है  ।  जिन  अस्थायी  कर्मचारियों  की

 छंटनी  की  गई  है  उन  के  लिए  भी  वैकल्पिक जिला  संगरूर  के  उपायुक्त के  अधीन  कर  दिया

 गया  हूँ  पर  फतेहगढ़  साहिब  तथा  कण्डाघाट  नौकरियों  की  खोज  सरकार  द्वारा  की  जा

 जिले  पनियाला  के  उपायुक्त  के  अधीन  कर  दिये  रही हे  ।  इसीलिए  राज्य  सरकार  ने  राज्य

 गए  हें  ।  इस  पुन व्यवस्था  के  तथा  सेवा  के  किसी  पद  के  लिये  नई  भर्तो  बेद  कर

 तहसीलों  की  समाप्ति  के  फलस्वरूप  ८  लाख  दी  हे  जब  तक  कि  छंटनी  किए  गए  कम  चारी

 रुपयों  की  वार्षिक  बचत  की  अपेक्षा  है  ।
 नियुक्त  न  हो  जायं  ।  विशिष्ट  दिल्ली

 प्रशिक्षण  की  श्राव्य कता  होने  वाले  पद  इसके

 इस  पुनर्व्यवस्थित  के  फलस्वरूप  भ्रपवाद  हैं
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक श् भ्  कार्यवाही



 संसदीय वाद  विवाद

 aes  और  उसर  से  इक

 शासकीय  इचान्ठ

 ——
 ३५२ ३५१

 में  दहलीज  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  आन्दोलन
 लोक  सभा

 कर  रहे  थे  तथा  उन्होंने  हड़ताल  कर  रखी

 सोमवार  २३  9443.0
 कायामकुलम  हाई  स्कूल  ने  कालिज  छात्रों  की

 ह 2 क —
 सहानुभूति  A  २६  १९५३  को

 सदन  की  बैठक  डेढ़  बजे  समवेत  हुई  |
 हड़ताल  करने  का  फैसला  किया  |  इस  aa

 [sex at  महोदय  aerate  पर  आसान  के  छात्र  दो  यूनियनों  में  बटे  हुए  ह--एक

 प्रश्न  अ्रौर  उत्तर  कम्यूनिस्ट  प्रभाव  के  अधीन  ह  तथा  दूसरी

 गेर-कम्युनिस्ट  २६  १९५३  की

 भाग
 2)

 OP  ee  eh  cy  en  ee  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  दोनों  पक्ष  सहमत

 हड़ताल  को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  दोनों
 २१६  म०  प०

 यूनियनों  में  मतभेद  उत्पन्न  हुमा  |  एक  इसे

 जारी  रखना  चाहती  थी  तथा  दूसरी  इसके
 स्थगन

 पक्ष  में  नहीं  थी  ।  १३  नवम्बर
 १९५३

 को

 का्यासकलम  सभा  में  बल  का  प्रयोग
 कम्युनिस्ट  पक्ष  से  सहानुभूति  रखने  वाले

 डा०  लंक्रा  सदन  :  छात्रों  ने  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  कुछ  सदस्यों  के

 सदन  की  कार्यवाही  आरम्भ  होने  से  पूर्व  में  सहयोग  से  हड़ताल  कर  करना  लगाया

 कुछ  निवेदन  करना  चाहता हुं
 ।  गया  तथा  हिसा  से  काम  लिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  बाद  में
 मास्टर  तथा  कुछ  छात्राओं  से  दुर्व्यवहार  किया

 चक्क  करेंगे  |  पिछले  दिन  एच०  एन०
 इसके  परिणामस्वरूप  पुलिस  ने  ग्यारह

 व्यक्ति  गिरफ्तार  कायामकुलम  स्कूल  में
 मुखर्जी  तथा  wea  व्यक्तियों  ने  एक  स्थगन

 हड़ताल  करने  में  प्रसाद  होने  के  बाद
 श्रीताल  प्रस्तुत  करने  की  झ्र नुम ति  मांगी  थी

 लिस्टों  ने  प्रेयर  स्कूल  के  छात्रों  को  इस  बात
 तथा  सरकार  की  कौर से  कहा  गया  था  कि

 वह  वास्तविकता  का  पता  लगा  कर  इसका  के  लिए  प्रेरित  किया  कि  वह  १६

 ust  वर्णन  करेंगे  ।  १९५३  को  पता  एक  जत्था  का्यामकुलम

 भेज  दें  जोकि  वहां  प्रदश॑  न  पुलिस  ने

 गह  काय  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  श्ञान्ति  से  उस  जत्थे  को  तितर  बितर

 श्रीमान्‌  ,  हमने  पूछताछ  कर  ली  हे  तथा  में
 ।  कम्यूनिस्ट  प्रजा  सोशलिस्ट

 सदन  को  वह  सुचना  दे  दूंगा  जो  कि  हमें
 प्राप्त  पार्टी  तथा  क्रान्तिकारी  समाजवादी  दल  ने

 पुलिस  स्कूल  अधिकारियों  की  इस
 ~

 कुछ  दिनों  से  चंडलम  कालिज  के  क्षात्र  कार्यवाही  के  सिलसिले  में  विरोध

 अपनी  यूनियन  के  xo furs Te  त  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  प्रकट  करने  के  लिए  कायामकुलम  मदान  में

 526  PSD



 43.0  स्थान  प्रस्ताव  २३  तवायफ़  १९५३  स्थगन  प्रस्ताव  रेप

 ~
 एक  सभा  का  आयोजन  यंह  सभा  में  जांच  कर  रही ह  तथा  इस  सिलसिले

 श्री  पी०  के०  कुंजू  की  अध्यक्षता  में  सायं  के  में  कोई  कानूनी  काय  वाही  भी  होगी  में  समझता

 साढ़े  छे  बजे  आरम्भ  एक  बकता  श्री  कुज  हूं  कि  इस  बात  पर  यहां  चर्चा  करना  ST

 कृष्ण  पिल्ले  ने  इस  अवसर  पर  गन्दी  जबान  नहीं  होगा  |  यह  बिलकूल  गलत  है  कि  पुलिस  की

 प्रयोग  की  तथा  उन  छात्रों  की  घोर  आलोचना  इस  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  मेरे  दौरे  से  था  जो

 कि  ६  नवम्बर  को  समाप्त  रत्ना  |  दोनों
 की  जिन्होंने  कि  अपनी  क्लासों  में  जाने  के  लिए

 आग्रह  किया  वह  इन  छात्रों  के  प्रतिपादकों  नामों  का  सम्बन्ध  शान्ति  तथा  व्यवस्था  की

 तथा  प्रयास  पर  भी  बरस  पड़े  |  इस  पर  स्थापना  से  ह  तथा  यह  मामले

 श्रोतागण  में  से  कुछ  व्यक्तियों  ने  अरपना  घोर  कोचीन  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  हे  न  कि

 विरोध  प्रकट  किया  तथा  बकता  को  अपना  भारत  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  ।

 भाषण  बन्द  करने  के  लिये  कहां  |  इसके  बाद
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  में  तारीख  १७

 मुक्केबाज़ी  शुरू  हुई  तथा  एक  अथवा  दो
 दी  गई  मंत्रीजी  ने  १३  तारीख  तथा  १६

 व्यक्तियों  को  गहरी  चोटे  भी  भाई  |  इस  पर
 तारीख  का  वृत्तांत  दिया  शायद  इसमें  कोई

 पुलिस  मौके  पर  पहुंच  गई  |  भीड़  विराजित
 गलती  में  इस  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  से  जानना

 हुई  तथा  लोग  भाग  गए  ।  पुलिस  ने  सात
 चाहता  हूं  कि  जिस  घटना  का  उन्होंन  उल्लेख

 व्यक्तियों  को  लिया  |  इनमें  से  दो
 किया  वह  किस  दिन  हुई ह  |

 व्यक्तियों  को  छरे  के  घाव  जाये  छ  व्यक्तियों
 श्रीकान्त  नायर  १७  तारख

 के  विरुद्ध  वस्त्र  अधिनियम  तथा  भारतीय

 को  हुई  ह  |
 दंड  विधान  की  धारा  १४७,  ३२२  तथा  BV

 डा०  काटजू  :  मुझे  इस  सम्बन्ध में  कोई के  ग्रत्तगंत  मुकदमा  चलाया  गया  तीन

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  भारतीय  दंड  विधान  की  सूचना  नहीं  कि  क्या  दिन  कोई  सभा

 ay  मेरी  सूचना  यह  हँ  कि  यह  सारी  बातें घारा  १३३/३४  के  भ्रन्त्गत  मुकदमा  चलाया

 गया  है  ,  सभी  श्रिया  क्यों  को  ज़मानत  पर  रिहा  १३  तारीख  तथा  १६  तारीख  को हुई  ।

 किया  गया हैं  |  केवल  श्री  श्रीधरन  को  इस  अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  कठिनाई  यह  है

 पर  ज़मानत  दी  गई  कि  वह  प्रतिदिन  प्राप्त  म  प्रस्ताव  में  निश्चित  रूप  से  १७  तारीख  दी

 हाजिर  हो  जाये  ।
 गई  है  ।  या  तो  इसमें  कुछ  गलती हँ  या  माननीय

 मंत्री  «०  ०.  ७

 यह  बात  नोट  कर  लेनो  चाहिए  कि  १३
 डा०  काटजू  १७  तारीख  के  सम्बन्ध

 तथा  १६  नवम्बर  १९५३  को  पुलिस  ने  केवल
 में  भी  पूछताछ  करूंगा  |  मुझे

 तभी  हस्तक्षेप  किया  जबकि  कान्ती  तथा
 लम्बा  संदेश  मिला  हैँ  उसमें  १७  तारीख

 व्यवस्था  भंग  हुई  थी  ।  पुलिस  ने  किसी  पर
 बारे  में  कोई  भी  बात  नहीं  दी  गई  हें  ।

 कोई  प्रकार  नहीं  किया  ।  दोनों  दिनों  की

 नामों  का  सम्बन्ध  छात्र  आन्दोलन  से  था  |  एच०  एन०  मुकर्जी  :  जसे  कि  में

 कार  के  पास  जो  कुछ  सूचना  हू  उससे  पता  निवेदन  कर  चुका  हमने  इस  प्रस्ताव
 की

 सुचना  श्री  ए०  के०  गोपालन  से  एक  तार चलता  हँ  कि  पुलिस  ने  अनावश्यक  रूप  से

 तब  तक  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  होता  जब  प्राप्त  करने  के  बाद  दी  हूँ  तथा  इसमें  १७

 तक  कि  शान्ति  तथा  व्यवस्था  भंग  नहीं  हुई
 तारीख  दी  गई  मुझे  मालूम  नहीं  कि

 होती  |  चूंकि  पुलिस  इन  घटनाग्रों के
 सम्बन्ध  इसमें  टाइप  की  अथवा  अन्य  कोई  गलती  है



 रे
 ५९  स्थगन  प्रस्ताव  २३  नवम्बर  १९५३  ३५६

 परन्तु  इस  घटना  का  सम्बन्ध  कार्यमाकुलम  में  सदन  का  कार्यक्रम

 ऐसी  ही  परिस्थितियों  में  हुई  बातों  से  .

 डा०  काटजू  :
 में  समझता हूं

 कि  वक्ता  भी
 डा०  लंका  सुन्दरम  :

 माननीय  मंत्री  द्वारा  अरपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 वही  हे  तथा  गिरफ्तार  हुए  व्यक्ति  भी  वही  है  ।

 करन  से  पुर्व  में  आप  से  निवेदन  करूंगा  कि  यह
 ७... ही  सारंग धर  दास  कया  मंत्री  जी  ने

 विधेयक  gate  घोतियां

 न्नावणकोर-कोनीन  सरकार  को  यह  सूचना  विधेयक  परसों  अपरान्ह  को  प्रस्तुत  किया

 देते  हुए  इस  तारीख  का  निश्चित  रूप  से  उल्लेख
 गया  हं  तथा  इसे  कल  संशोधित  कार्य -

 किया  था  ?
 सूची  सहित  परिचालित  किया  गया  ।  कल

 डा०  काटजू  :  ब, ५ मन  इस  प्रस्ताव  का  सारा  रविवार  होन  के  कारण  हम  अरपन  संशष॑/धन

 पाठ  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  को  भेज  पेश  नहीं  कर  सकते  मं  श्राप  से  प्रार्थना

 दिया  था  तथा  उत्तर  म  मुझे  एक  लम्बा  तार  करता  हूं  कि  क्या  अप  एक  ऐसी  प्रक्रिया

 मिला  हँ  |  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  ह  जिसके  gaia

 कि  संशोधन  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  कम
 अध्यक्ष  महोदय  :  मामला  बिल्कुल

 स्पष्ट  यह  शान्ति  तथा  व्यवस्था  का  एक
 से  कम  २४  घंट  पहले  विधेयक  भेजा  करेगी  ?

 meq  जो  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार
 दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रतिदिन  विधेयकों

 में  प्रस्ताव  में  दो  महत्वपूर्ण  मामलों  की
 का  क्रम  बदल  दिया  जाता  हँ  जिससे  कि

 ७ सार  निर्देश  किया  गया  है  ,  एक  यह  कि  निर्वाचन
 नाई  होती  ह  क्योंकि  सदस्य  सदन  की  कार्यवाही

 झात्दोलन  वहां  जारी  था  तथा  दूसरा  यह  कि
 के  लिए  तैयार  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 गृह  मंत्री  वहां  गये  थे  ।  मेने  समझा  था  कि  मुझे

 गृह  मंत्री  से  वास्तविकता  की  जानकारी  प्राप्त  - - श्री  एस०  एस०  मोर

 होनी  चाहिये  ।  इसके  अलावा  श्र  भी  एक  डा०  लंका  ने  भ्रौचित्य  का

 जटिलता  इस  सम्बन्ध  में  शायद  कोई  कानू नी  जो  प्रदान  उठाया हं  उसका  में  समर्थन  क
 नन कान नन
 रता

 कार्य  वाही  होने  वाली  तथा  यहां  चर्चा  की
 हूं  ।  इस  सिलसिले  में  प्रक्रिया  नियमों  का

 अनुमति  देकर  में  इस  पर  कोई  अनुचित  प्रभाव  नियम  ७४  भी  स्थिति  को  स्पष्ट  करता हैं  ।

 नहीं  डालना  चाहता  हुं  ।  इस  प्रस्ताव  की  विधेयक  २१  तारीख  को  प्रस्तुत  किया

 अनुमति  नहीं  देता हं
 ।  इस  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  २२  तारीख  छुट्टी  थी  ।  विधेयक  कल  परिचालित

 गृह  मंत्री  के कथन  का  खंडन  नहीं  कर  सके  हे  |  किया  गया  ।  विधेयक  की  स्थापना  में

 एच०  एन०  मुखर्जी  :  हम  इस  सम्बन्ध  तथा  विचार  प्रस्ताव  दो  दिन  का  अन्तर

 में  निश्चित  हूं  कि  यह  सब  कुछ  निर्वाचन
 नहीं  रहा  है  |

 आन्दोलन  के  सिलसिले  में  वहां

 पंचायतों  के  चुनाव  समाप्त  हुए  ह  तथा  इसके  अलावा  जबकि  एक  विधेयक  पहले

 विधान  सभा  के  चुनावों  के  लिये  तैयारी  हो  ही  सदन  के  विचाराधीन ह  ;  यह  दूसरा  विधेयक

 रही  हमें  इन  धट नां त्रों  के  सम्बन्ध  में  कैसे  बिना  किसी  पूर्व  सुचना  के  अथवा  पूर्व

 बिल्कुल  भिन्न  सुचना  है  ।  प्रस्ताव  के  सदन  में
 विंची  साथ  प्रस्तुत  किया  जा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इन  बातों  में  नहीं  रहा  हूँ  ।  यदि  सरकार  पहले  प्रस्तुत  किये  गए

 जाना  चाहिये
 ।
 मेरे  विवाद  र  में

 भ
 अपनी  अनुमति  प्रस्ताव  पर  विचार  उपस्थित  करना  चाहती

 नहीं  दे
 सकता हूं

 ।  थी  तो  इस  सम्बन्ध में  उसे  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 अब
 हम  प्रबल  कार्यवाही  पर  जाते  करना  चाहिये  था  न  कि  यह  सचिव  अथवा
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 एस०  एस०

 कोई  अभिकरण  किये  सूची
 में  परिवर्तन  करे  ।  श्री  एस०  एस०  मोर  :  सरकार  भी  यह

 ध ा  ॥ 4 |  > *  सकती  थी  | इस  तरह  से  हमें  विधेयकों  पर  नपूर्वेक  कारण

 विचार  करन  का  मौका  नहीं  मिलता है  तथा
 अध्यक्ष  मुझे  मालूम  नहीं  कि

 इन  में  त्रुटियां  रह  जाती  हे  ।

 ag  धोतियाँ  उत्पादन

 केसे  बीच  में  ्र  यह  बात  स्पष्ट अध्यक्ष  महोदय  :  पहुंची  प्राप्ति  सही  है  |

 मूझे  मालूम  नहीं  कि  सरकार  क्यों  अज  ही  थी  कि  अध्यादेशों  को  पहले  लिया  जायगा  ॥

 धोतियाँ  उत्पादन  विधेयक  परन्तु  इस  का  यह  wa  नहीं  हूं  कि  सरकार

 को  पुर्वेवादिता  देना  चाहती  है  ।  मुझे  मालूम  अपनी  मर्जी  से  विधेयकों  को  किसी  भी  क्रम  में

 नहीं  कि  यह  विधेय  क  इसमें  क्यों  शामिल  किया  रख  सकती  हैं  ।  हमें  भ्र ध्या देशों  को  पहले

 गया  |  लेना  चाहिये  ।  यदि  वहू  चाहे  तो  औद्योगिक

 aaa  मंत्री  च (श्र  सत्यनारायण  विवाद  को  विचारां  लिया  जा

 :  पिछे  दिव  वित्त  मंत्री  जी  ने  बताया  सकता  वह  भी  एक  श्रध्यादेग  है  ।  इस

 विधेयक  को  क्यों  लिया  जाये  ?
 कि  ्  बेकिंग  समवाय  ऑ्रधिनियम  पर  बाद

 में  विश्वास  कर  सकते  है  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  zo

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  मोरे  ने  स्वयं  यह  ato  :  क्या  में  एक

 सुझाव  दिया  था  तथा  वित्त  मंत्री  ने  यह  मान  निवेदन  करूं  ?  इस  विधेयक  को  कब

 लिया  था  कि  वह  सदन  पटल  पर  कुछ  झ्रावश्यक  विचारों  लिया  जायगा ?

 उद्धरण  अथवा  प्रतियां  रखेंगे  ।  यह  उपलब्ध
 अध्यक्ष  ज्योंही  प्रौद्योगिक

 करन  के  लिए  उस  विधेयक  पर  भ्र ग्रे तर

 बिचार  उपस्थित  करना  alae  बत
 विवाद  )  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त

 होगी  ।
 गया  |

 श्री  तुलसीदास डा०  लंका  सुन्दरम  प्राचीन  स्मारक
 कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  ने  इस

 विधेयक  की  भी  यही  ददा  हुई  हैं  ।

 मामले  पर  विचार  करके  निश्चय  किया हैं  ।

 अध्यक्ष  महो दय  हम  प्रक्रिया

 कर  aa  ट
 क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  इस  परिवर्तन

 के  अनुसार  काम  करेंगे  विशेष  च  मन  कि
 के  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  के  निश्चय  कें

 नियमों  का  पालन  करन  पर  इतना  जोर  दिया
 बाद  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जाय  ?

 जाता हैं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  इसका  पथ  यह  होगा

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :
 कि  सदन  अराज  बिना  कोई  काम  किये  ही

 इस  सम्बन्ध  में  एक  लम्बा  स्मृति पत्र  प्रस्तुत
 विभाजित  होगा  |

 जाना
 था

 |
 हम  ने  कहा था  कि  हम  ५००

 प्रतियां  प्रदाय  करने  का  अ्रधिकाधिक  प्रयत्न  है  एस०  एस०  मोर  :  प्राचीन  स्मारक

 करेंगे ।  विधेयक भी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  में  समझता  हूं  कि अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कुछ

 समय  लग  जाता  |  इसलिए  इस  पर  तब  तक  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  ने  wearer  को

 विचार  नहीं
 हो  सकता  जब  तक  कि  अह  प्रतियां  पूर्वी

 fay Vat  देने  का  निश्चय  किया  है  ।  मेरे

 उपलब्ध  न  होती ंi  विचार में
 यदि  हम  औद्योगिक  विवाद
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 धन  विधेयक  पर  चर्चा  करेंगे  तो  कोई  प्राप़्ति  मज़दूरों  के  प्रतिनिधियों  में  एक  समझौता

 नहीं  होगी  ।
 हम्ना  और  वे  इस  बात  के  लिये  उत्सुक थे  कि

 से  यथा  सम्भव  शीघ्र  कानन  में  मिला  लिया

 औद्योगिक  विवाद  जाय  ।  इन  उपबन्धों  पर  सम्बद्ध  व्यक्तियों

 विधेयक  द्वारा  अनेक  अवसरों  पर  काफ़ी  विचार  किया

 गया  है  ।  मिल  म/लिकों को  समय  समय  पर श्रम  मंत्रो  व।०  ato  में

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विवश ताव दश  मज़दूरों  को  नौकरी  से  हटाना

 पडता  भ्रमित  कभी  कभी  विभिन्‍न  कारणों
 विवाद  ?  ४७

 से  वें  सभी  मज़दूरों  या  कुछ  मज़दूरों  को  नौकरी
 में  wart  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 नहीं  दे  सकते  कायल  बिजली की  कमी  से
 विचार  किया  जाय  ।''

 या  कच्चा  माल  न  मिल  के  कारण  मिल  बन्द
 में  इस  संक्षिप्त  विधेयक  के  उपबन्धों  पर

 करनी  पड़ती  है  या  कभी  कभी  णएपा  हो  सकत
 छोटा  सा  वक्तव्य  देता  चाहता  हूं  ।  इस  विधेयक

 हूं  कि  मिलों  में  भरहुत  माल  इकट्टा हो  जाय  जिससे
 में  उन  मज़दूरों  को  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  धन

 कि
 मिल  बन्द

 क  cat  पड़े  एसे  मौकों  पर  मिल
 दिये  जाने  का  उपबन्ध है  जिन्हें  सिल  मालिक

 मालिक  सभी  मजदूरों  को  काम  नहीं
 दे  सकते  ।

 वित्रदतावण  कुछ  काल  के  लिये  नौकरी से  हटा
 जब  देग  में  इस  तरह स  जब  तब

 देंगे  या  जिनकी  छटनी  कर  दंग  |  यह  ठोक  है
 गरी  हो  जाती है  तो  मजदूरों  को  दूसरी  नौकरी

 न  उपबन्धों  को  एक  अध्यापक  के  द्वारा
 मिलना  कीमत  हो  जाता

 अस्थायी  वैज्ञानिक  मंजूरी  दी  गई  ह  क्योंकि
 आर  उन्हें  बहुत

 कपड़ा  उद्योग  में  एकाएक  संकट  पदा  हो  गया
 सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 था  जाम  समझता हं  कि  खत्म  हो  गया है  ।
 यह  कहना  THIAT  न  होगा  ण्व़ी  पट

 स्थितियों  पर  मिल  मालिकों  का  भो  वश  नहीं
 प  विधेयक  में  जितनी  बातें  दी  ava a  सरकार ge ९  होता  तो  ऐसी  प्राकृतिक  तथा  विवश

 ने  उन  पर  काफी  समय  तक  विचार  किया  था  ।
 तियों  में  उससे  मजदूरी  देने  के  लिये  क्यों  कहा

 छंटनी  का  मामला  चार  वह  पुराना  ठौर  इस
 जाय  ।  ले  साफ़  को  उद्योग  में  एक  अनिवार्य

 पर  COVE  से  fara
 az

 द्विदलीय  बैठकों
 कांय  के  रूप  में  मान  लिया  जाना  चाहिये  |

 में  विचार  fara  हो  चका है  ।
 आफ  के  परिणामस्वरूप  उद्योग  का  जो

 महोदय  श्रिया-पद  पर
 खच  हो  उप  उद्योग  का  उचित  खच  समझा

 हुए |  जाना  चाहिए  ।  मिल  मालिकों  पर  इसका
 इस  विधेयक  में  दिये  उपबन्धों  के

 बहुत  अ्रधक  भार  न  पड़े  इसलिये  इस  विधेयक
 समान  जो  उपबन्ध  श्र  जो  श्रम  समान

 द्वारा  क्षतिपूर्ति  को  सामान्य  मज़ारी  के  ५०
 विधेयक में  सम्मिलित  कर  लिये  गये  गत

 प्रतिशत  के  हिसाब  से  एक  वर्ष  में  ४५  दिल  तक
 संसद  के  खत्म  हो  जाने  के  साथ  साथ  उनकी

 के  लिये  ही  सीमित  किया  जा  रहा  है  ।  यह  तथा
 अवधि  भी  समाप्त  हो  गई  श्रम के  मामले

 aq  उपबन्ध  मिल  मालिकों  तथा  मज़दूरों
 पर  सन्निहित  हित  वाले  पक्षों के  परामर्श

 परिणामस्वरूप  बन
 से  काफी  समय  तक  बिचार  किया  गया t

 के  बीच  हुए  समझाते

 स्थायी  श्रमसमिति  के  गत  सत्र  जो
 a  |  छटनी  कैप्री  पर  भी  बहुत  समय  तक

 जुलाई में  श्वभ्र  श्रॉफਂ  ताईद
 विचार  किया  गया  था  ।  इस  मामले  में

 (  विवश

 दाना  ला  भ  उतना  सामंजस्य  नहीं कुछ  काल  के  लिये  मज़दूरों  को  नौकरी  से

 के  सम्बन्ध  में  मिल  मालिकों  तथा  eat  जितना  fe  आफ  के  मामलों
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 to  ato

 a.  फिर  भी  में  समझता  हूं  किये  te  ि |  नह  स्थिति  कभी  एसी  ही  रहनी

 दौनों  दल  एक  दसरे  की  कठिनाई  को  समझते  चाहिये  ।

 कई  मिल  मालिकों का  यह  कहना  है  कि
 इस  विधेयक  की  आलोचना  की  जा

 यह  अधिक  wear  है  कि  मजदूरों  के  छंटनी
 सकती  है  क्योंकि  इससे  मज़दूर  या  मिल  मालिक लाभ  उनकी  कुल  मज़दूरी  पर  आधारित  न

 होकर  उनकी  मूल  मज़दूरी  पर  आधारित  हों  ।
 पूर्ण  रूप  से  सन्तुष्ट  नहीं  हो  सकते  |  सरकार ने

 दोनों  ही-के  लिये  समान  कार्य  किये  हैं  कौर
 इस  विधेयक  के  उपबन्ध

 न्यायाधिकरण ों  द्वारा  दिये  गये  पंचाटों
 दोनों  पक्षों  की  शिकायतें  रहने  से  ही  यह  पता

 चलता  हैं  कि  सरकार  ने  दोनों  पक्षों  की

 तथा  प्रगतिशील  मिल  मालिकों  द्वारा  अपनाई
 नाइयों  का  ख्याल  रखा  है  ।  दोनों  पक्षों  की

 गई  प्रथा  पर  हें  ।  किन्तु  इसमें  ऐसे

 अन्तर  नहीं  हें  जिनसे  इस  योजना  के  आधार
 एक  दूसरे  के  प्रति  विरोधात्मक  मांगें  हें  ।  ऐसी

 ग्र वस् था  में  मध्यस्थ  की  स्थिति  बड़ी  विचित्र
 पर  प्रभाव  पड़े  ।  छंटनी  के  बारे  में  एक

 पूर्ण  बात  है  जिसके  विषय  में  मतभेद  हो  सकता
 हो  जाती  है  ।  इस  समय  मिल  मालिकों  को

 जिन  बातों  के  fad  उन्होंने  काल  में
 &  |  मिल  मालिकों  की  यह  मांग  है  कि  od

 अपनी  झआवइ्यकतानुसार  मज़दूरों  की
 व्यवस्था  नहीं  को  उन  पर  होने  वाले

 व्यय  को  उचित  व्यय  समझना  चाहिये  ।  वे
 संख्या  को  घटाने  बढ़ाने  का  अधिकार  होना

 महीनों  को  ठीक  रखने  तथा  उनके  बिगड़
 चाहिये  शर  छंटनी  के  मामले  तथा  इस  संख्या

 के  मामले  को  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  नहीं
 जाने  पर  उनके  बनवाने  पर  खर्चे  करते  हें  ।

 उसी  प्रकार  उन्हें  मजदूरों  के  लाभ  के  लिये  भी
 भेजना  चाहिये  |  किन्तु  मज़दूरों  का  यह  कहना

 हैं  कि  यह  भ्र धि कार  दूसरों  को  बिना  किसी
 खच  करना  चाहिये  |  इस  के  साथ  साथ

 qu  को  भी  ७ अपने  अधिकारों  के  साथ  साथ
 ad  के  नहीं  दिया  जा  क्योंकि  छंटनी  के

 परिणामस्वरूप ह  मज़दूरों  पर  कार्य  का

 अपने  कर्तव्यों  को  भी  समझना  चाहिये  ।  यदि

 मज़दूर  छंटनी  या  बेकारी  की  अवधि  के  लिये
 अधिक  भार  पड़ता  है  या  महत्वपूर्ण  विभागों  के

 क्षतिपूर्ति  मांग  सकते  हैं  तो  उन्हें  मिल  मालिकों
 कायें  पर  असर  पड़ता  इसलिये  इसका न

 केवल  छंटनी  किये  मज़दूरों  से  अपितु
 जो

 मिलों
 के  लाभ  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  |  यह  हो

 सकता है
 कि  कभी  कभी  हड़ताल  करना  ठीक

 में  काम  पर  रह  जाते  हैं  उनसे  भी  सम्बन्ध  है  ।

 किन्तु  जब  देश  में  मन्दी  तथा  बेरोज़गारी हो
 शर  waa  किन्तु  में  उनकी  काम

 करनेਂ  की  नीति  को  बहुत  बुरा  समझता  हूं  ।
 उस  समय  सरकार के  लिये  विंमान कानून  में

 परिवहन  करना  उचित  नहीं  है  ।  निस्सन्देह

 मज़दूरों  को  यह  बात  समझ  लेनी  चाहिये
 ऐसा  होना  चाहिये  कि  मिल  मालिक  ara

 कि  उनका-कल्याण  मिल  मालिकों  के  कल्याण
 छंटनी  कर  सकें  किन्तु  मज़दूरों  के  लिये  भी  तो

 पर  आधारित  है प्र ौर  उनको  नुकसान  पहुंचाने
 संरक्षण  होना  चाहिये  ।  वर्तमान  कानून  यह  है

 के  लिये  जो  काम  किया  जायगा  उससे  मजदूरों
 कि  जब  छंटनी  का  मामला  उपस्थित  हो  तो

 को  भी  नुकसान  होगा  ।  में  मानता  हूं  कि  इस
 सम्बद्ध  सरकार  इस  बात  का  निश्चय  कर

 विधेयक  के  कारण  उन  मिल  मालिकों

 सकती  है  कि  इस  मामले  को  न्यायनिर्णयन  के  जिन्होंने  स्वेच्छा पु वंक इस  खच  को  स्वीकार

 लिये  किसी  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण में  भेज  नहीं  किया  कुछ  शभ्रतिरिक्त  भार  श्र

 दे  या  नहीं  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  यह  किन्तु  यदि  मजदूरों  में  ठी
 क

 काम  करने
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 की  भावना  द्र  जाय  तो  यह  भार  उचित  सिद्ध  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  तय्यार  होकर  अराना

 होगा  ।  मज़दूरों  को  जो  लाभ  होगा  उससे  उनका  चाहिय े।

 यह  उत्तरदायित्व  हो  जाता  है  कि  वह  उद्योग  डा०  लंका  :.  इसमें  एक  दाते हे  ।

 की  समृद्धि  के  लिये  काम  करें  |  जब  सरकार  इस  क्रम  में  परिवहन  करे  तो

 इन  शब्दों के  साथ  में  इस  विधेयक  को  सदस्यों  को  इतना  पर्याप्त  समय  दिया  जाना

 सदन  के  विचार  प्रस्तुत  करता हूं  ।  चाहिये  जिससे  वे  किरसन  संशोधनों  की  सूचना

 दे  सके ं।
 एन०  श्र/कान्तन  नायर  व

 उवाध्यश्ञ  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने
 मावेलिक्करा  मेंने  इस  सम्बन्ध में  एक

 मेरी  बात  को  गलत  समझा हैं  ।  क्रम  पत्र  में
 संशोधन  भेजा  है  कि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति

 निर्दिष्ट  किया  जाय  |
 दिये  गये  विधेयकों  के  बारे में  सदस्यों  को  जब

 सूचना  दी  जायगी  उस  समय  से  ही  सुचना  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  यह  संशोधन  अवधि  मानी  जायगी  |  इससे  विधेयकों  की

 नहीं है
 ।

 अपनें  यह  संशोधन  कब  भेजा  था
 |

 पूछता  में  गये  परिवर्तन  से  कोई  अन्तर

 नहीं  पड़ेगा  |  सरकार  एक  दिन  पूर्वे  यह  बतला
 श्री  एन०  कान्ता  नायर  :  मेंने  यह

 सवेरे  भेजा  था  |
 देगी  कि  झमक  विधेयक  के  स्थान  पर  यह

 यक  लिया  जाय॑गा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  के
 श्र  सिहासन  fag  गोरखपुर

 की  सुचना  २१  तारीख  को  ही  श्र  गई  थी  |
 :  कठिनाई  तो  तब  पैदा  होती  है  जब

 में  इस  संशोधन  के  लिये  अवमतिथि  नहीं  दे
 बिना  किसी  सूचना  के  क्रम  पत्र  में  परिवतेन

 सकता  |
 कर  दिया  जाता  है  |  हमें  बताया  जाना

 थ्रो  डा०  सो०  शमा  चाहिये  कि  कौन  सा  विधेयक  किस  तारीख

 श्रीमान्‌  कृपया  हमें  यह  बताइये  कि  क्रम  को  लिया  जायगा  |

 पत्र  में  दिये गये  विधेयकों पर  किस  क्रम  के  न  डॉ  Alo  was  :  में  जान  सकता

 अनुसार  चर्चा  होगी  जिससे  कि  हम  उस
 हूं  कि कल  कौन  सा  विधेयक  लिया  जायगा  ।

 यक  के  बारे  में  तय्यार  होकर  AT  सकें  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्रम  पत्र  में  जो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्रम  पत्र  की  सूची  के
 यक  दिये  हुए  हैं  ।  जो  विधेयक  क्रम  पत्र  मे ंन

 श्रतुसार  ही  विधेयकों  को  लिया  जाता  हैं  ।
 दिय  हुए  उन्हें  सूचना  दिये  बिना  ta  पत्र

 क्रम  पत्र  में  पांच  या  छ  विधेयक दिये  जायेंगे  |  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिये |
 माननीय  सदस्य  उन  पर  ७»  संशोधन  क्रम  पत्र  में  सम्मिलित  कर  लिये  जाने  के  बाद

 चाहे  वे  परिचालन  के  लिये  हों  भ्रथवा  प्रवर  संशोधन  भेजने  के  लिये  पर्याप्त  समय  दिया

 समिति  को  निर्दिष्ट  किये  जाने  के  लिये  हों  जाना  चाहिये  ।  जो  क्रम  पत्र  में  विधेयक  दिये

 और  या  वे  खण्डों  के  लिये  संशोधन  हों  ।
 हुए  हों  उनकी  पूर्वता  की  सूची  में  परिवर्तन

 जिस  दिन  सरकार  क्रम  पत्र  में  परिवर्तन
 नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 चाहती  हो  उससे  पहिले  वह  सदन  को  सुचित  को  एस०  एस
 ०  मोरे  :

 औद्योगिक  विवाद

 कर  दे  कि  aaa  विधेयक  war  विधेयकों  से  विधेयक बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक है  और  सदस्य

 पहिले  लिया  जायगा  ।  इसलिये  उस  पर  अपने  संशोधन भेजना  चाहते  हैं

 सदस्यों  को  ऋम  पर  सें  दियें  wt  पांच  सा  स  यह  वाद  विवाद  निरपेक्ष  हो  जायगा
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 कर  बिजली से  चलने  वाले  तथा  बिजली उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  त्रम  में

 वर्तन  नहीं  करना  चाहता  |  अब  एन०  न  चलने  वाले  कारखानों  में  १०  तथा

 श्रीकान्त  नायर  संशोधन  प्रस्तुत  २०  कर  दी  जाये  ।  यदि  var  न  किया  गया

 करेंगे  ।  तो  बहुत  से  कारखानों  में  काम  करने  वाले

 मजदूर  इस  विधेयक  are  दी  गई  सुविधाओं श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 में  यह

 का  लाभ  न  उठा  सकेंगे  ।
 कहना  चाहता  हु ंकि  इस  विधेयक  में  इतनी

 जहां  तक  २४०  दिन  की  उपस्थिति  का
 कमियां  हैं  कि  मजदूरों  को  इससे  कोई  फ़ायदा

 नहीं  होगा  ।  हमारा  ख्याल  है  कि  श्रॉफ  घ्यान  समझता  हुं  यह  संख्या  भी  घटा  HT

 परिस्थितियों  में  किन्हीं  मज़दूरों  को
 लगभग  २००  की  जानी  चाहिये  ।

 नौकरी से  अलग  की  परिभाषा में  सदन  में  सब  बातों  की  कार  निर्देश  करना

 लाक  भी  शामिल  बहुत  मुश्किल  है  ;  इसीलिये  मेंने  यहं  सुझाव

 किया  जाये  ।  विधेयक  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  दिया  ह  कि  विधेयक  एक  प्रवर  समिति  को

 नहीं  है  जिससे  कि  मजदूर  को  राहत  मिल  सौंपा  जाये  ।

 qs
 ४  पर  एक  सुची  दी  हुई हूं  जिसमें

 में  कुछ  मामलों  के  बारे  में  जानता  हूं
 यह  बताया  गया  हैँ  कि  द्रमुक  द्रमुक  दा  में

 जिनमें  श्रम  मंत्रालय  ने  हस्तक्षेप  किया  atc  मजदूरों  को  विशेष  परिस्थितियों  में  नौकरी  से

 अलग  किये  जानें  पर  प्रतिकार  प्राप्  करने समझौता  शभ्रधिकारी  ने  समझौते  की  कायेवाही

 का  हंक  नहीं  होगा  |  उसमें  एक  दशा  यह भी  परन्तु  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने
 a

 उसके  फैसलों  पर  परमल  करने  से  इंकार  कर
 ह

 दिया  कौर  मामला  फिर  श्रम  मंत्रालय  को  भेजा
 वह  उसी  संस्थान  जहां  से  कि

 गया  पिछड़े एक  वर्ष में  इस  मामले में  कुछ  उसे  किन्हीं  परिस्थितियों  के  कारण  नौकरी  से

 भी  नहीं लभ  ह  ।  इससे  हमें  कोई  ताल्लुक  अलग  किया  गया  किसी  वैकल्पिक  काम

 नहीं  |  परन्तु  यह  विधेयक  भी  बहुत  अपर्याप्त  को  स्वीकार  करने  से  इंकार  कर  दे  भ्र ौर  यदि
 ?

 है
 ।

 एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  मालिक  की  राय  में  ऐसे  वैकल्पिक  .  .

 4.0  अफ़  का  तो  उल्लेख  ग्राहकी

 यदि  यह  बात  की  राय  पर  ही का  नहीं  ।

 छोड़ती  गई  तो  बड़ी  तबाही  मच  जायेगी
 att  ato  ato  गिरि  में

 और  मज़दूरों  का  अहित  हो  जायगा  |  मत
 को  भी  सम्मिलित  कर  रहा  हूं  ।  गछ  as

 न  कडा  मेरी  राय  a  निकाल  दिया  जाना

 श्री  एन०  श्रोकान्तन  :  इसके  लिये  चाहिये  |

 में  माननीय  मंत्री  का  कृतज्ञ  हूं  ।
 एक  दूसरी  दशा  यह  है  कि  यदि  किसी

 एक  बात  हैं  जिसकी  उपेक्षा  नहीं  की  मजदूर  को  संस्थान  के  दूसरे  भाग  में  मजदूरों

 जा  सकती ।  विधेयक  में  एक  कारखाने  में  द्वारा  हड़ताल  किये  जाने  या  उत्पादन  काम

 काम  करने  वाले  मज़दूरों  की  कम  से  कम  धीमा  किये  जाने के  कारण  अ्रलग  किया  गया

 संख्या  पचास  रखी  गई  है
 ।  परन्तु मेरा  निवेदन  हो  तो  ऐसे  मजदूर  को  प्रतिकार  नहीं  दिया

 जायेगा  |  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  हैं यह  हैं  कि  झ्राधुनिक  यंत्र  युग  में  यह  संख्या  बहुत

 ज़्यादा है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  संख्या
 घटा  कि  यहां  बूझ  शब्द  अवश्य

 रखे
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 जान  चाहियें--“ उत्पादन  जान  बूझ  कर
 में  वस्त्र  उद्योग  में  के

 संकट  का
 बहुत  कुछ  योग

 व  = धीमा  किये  जानें  वे  कारण  क  क  ४  क  ww  we  *  धत  वस्त्र  उद्योग  में  के  संकट  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 की  प्रक्रियाਂ  सम्बन्धी  खंड  में  कहने  से  पहले  में  इस  विधेयक  में  समाविष्ट

 य  शब्द  आते
 दो-तीन  बातों  की  निर्देश  करना  चाहता

 कारण  a  अभिलिखित  कर  दिये

 जाये  ०. ०
 प

 \ क  क  क  मेरा  कहना  यह  हूं  में  समझता  ¢  कि  विधेयक  के  खंड  २  के

 कि  यदि  कारण  के  पहले  उपखंड  म॑  जो  परिभाषा  दी  हुई  हैं

 दाऊद  कौर  रख  दिया  जाय  तो  मजदूरों का  बहुत  उससे  मालिकों  को

 सुरक्षण हो  जायेगा  ।  स्थितियो ंके  कारण  मजदूरों  को  काम  स  अलग

 अब्र  में  मजदूरों  का  प्रदान  लेता  करना )  का  सहारा  लेने  की  प्रेरणा  मिलेगी  |

 a
 &  |  वस्त्र  उद्योग  में  तो  २०  प्रतिशत  से  भी  मेरे  ख्याल  में

 परिभाषा  इतनी  विस्तीर्ण  नहीं

 अधिक  मजदूर  बदली ਂ  हे  ।  वे  रोज़  फैक्टरी  होना  हिय  |

 बात  हू  परन्तु  उन्हें  महीन  में  निक  से  अधिक
 दूसरी  बात  में  विधेयक  की  धारा  २५  क

 दस-पन्द्रह  दिन  ही  काम  मिलता  है  ।  ऐसे

 मज़दूरों  की  दशा  पर  भी  विचार  किया  जाना
 वे  सम्बन्ध

 में  छेदना  चाहता  हूं  ।  इसमें  जो

 अपना द  वर्णित  हे  उनमें  ऐसे  प्रौद्योगिक  उपक्रमों
 चाहिये i  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  जो  पंचवर्षीय

 इनके  अलावा  wie  भी  बहुत  से  ऐसे  योजना  के  विशेष  रूप  से  सरकारी

 मामले  हे  जिन  पर  सदन  में  ठीक  तरह  से  चर्चा  क्षेत्र  फ़ातेह  ।  में  चाहता  हूं  कि  ये  भी  उसके

 नहीं  हो  सकती  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  mata  शामिल  किये  जायें  ।

 ्र यदि  माननीय  मंत्री  को  कोई  झ्रापत्ति  त ज  न  ता

 ag  विधेयक  सात  व्यक्तियों  की  छोटी  सी  मेरे पास  एक  पत्र हं  जो

 संघ  के  प्रधान  के  पोत-निर्माण  का  रखाने प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  |

 के  प्रबन्ध  संचालक  से  प्राप्त  हुमायूं  |  उसमें
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 उन्होंने  मुझ  से  यह  कहा है  कि  में  दक्ष  श्रमिकों

 विधेयक  को  श्री  वी०  वी०  क  ग्रहण  कार्य  करने  पर  राजी  करूं  ।  अरब  में

 सदन  से  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  द् मी लगन्नाफ़ श्री  कामाख्या
 प्रसाद  श्री

 खंडूभाई  कासन  जी  श्री  टी  ०  की  वर्तमान  परिभाषा  कें  भ्र्तर्गत  केवल

 बी०  विट्ठल  श्री  शान्ति लाल  निर्माणक  कारखाने  के  मज़दूरों  का  ही  नहीं

 शिरघधरलाल  श्री  शंकर  बल्कि  अन्य  मजदूरों का
 भी  अनहित

 शांताराम  मोरे  कौर  प्रस्तावक  की

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  जहां  तक  वस्त्र  उद्योग  का  सम्बन्ध

 तथा  समिति  को  १  १९५३  में  समझता  हूं  कि  कुछ  सप्ताह  पुर्व  ही  इस  उद्योग

 तक  रिपोर्ट  पेदा  करने  का  अनुदेश
 को  जो  कुछ  दिया  गया  था  वह  सब  वापिस

 लिया  जा रहा है  |  इस  जो  कठिनाई दिया  जाये  ि

 wal  कुछ  दिन  पूर्व  ही  हल  की  गई  थी
 वह  पुनः

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ ॥  उठ  खड़ी  होगी  |  बस  मुझ  यही  चिन्ता  हे  कि

 डा०  लंका  सुन्दरम  इस  विधान  द्वारा  वस्त्र  उद्योग  में
 का

 मेने  कहा  था  कि  इस  विधेयक  की  qe  स्थापना  फिर  से  खड़ा  हो  STaar |
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 rr  oray एक  बात॑  मुझे  यह  कहनी  है  कि  मझे  इस  खंड  विशेष  वत  क्षत्र  सीमित  नहीं  रखना

 यह  पता  चला  हें  कि  जहां  तक  इस  विधान  चाहिये  (  )

 विशेष  का  सम्बन्ध  हैँ  त्रितलीय  सम्मेलन  में  ब्द
 हटा  दिया  जाना  चाहिये  |

 कोई  समझौता  नहीं  झा  था  ।  दूसरे  शब्दों  में

 इसी  परिभाषा  में  ये  gaz  wa
 मालिकों  का  कहूंगा  ह  कि  उन्होंने  STHਂ

 के  प्रदान  तथा  इस  उपबन्ध  मं  किय  गये  प्रबन्ध
 ‘who  has  not  been  retrenchedਂ

 के  नीतीश  उभारों  को  स्वीकार  नहीं  किया  निकाला  न  गया  )  मे  समझता  हं  कि

 ह  ।  मन  इस  समय  संक्षेप  मही  य  ea  बातें  इसके  मालिकों  को  किसी  व्यक्ति  को

 कही  ह  क्योंकि  बाद  में  खंडवा  विचार  के  निकालने  की  प्रेरणा  मिलेगी  |  इसलिये  में

 दौरान  में  भी  में  कुछ  कहने  की  आशा  aT  चाहता हूं  कि  दाऊद  पर्याप्त

 | ी  रूप  विशेषित  होना  चाहिये  at g

 य  शब्द  भी  उपबन्ध  होन  चाहि  ये
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यद्यपि  में  यह

 थ  कि  ‘sfra  कारणों  |
 मानता  ¢  कि  प्रस्तुत  विधि  यक  में  मज़दूरों  की

 व्यथा त्रों  के  निवारण  के  पर्याप्त  उपबन्ध  नय
 ये अ्रध्याय  ५  क

 के  खंड  २५ क  में

 नहीं  arta  में  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  ५०  की  सीमा  बहुत  अधिक  यह  कम  की

 उद्देश्य  की  सराहना  करता  हूं  ।  संक्षेप  में  में  जानी  चाहिए  ।

 यह  बताऊंगा  कि
 इसी  मुख्य  दोष  क्या  ह्

 खंड  २५  क  में  जो  उपबन्ध  है

 पृष्ठ  २  में  की  उसका  दुरुपयोग  हो  सकता  है  |

 चीनी  बनाने  वाले  बड़े  बड़े  कारखाने  भी  इस ठीक  नहीं  हू  ।  इसमें  weenie  बातों  को  भी

 शामिल  किया  जाना  चाहिये  था  ।  इस  सम्बन्ध  वर्ग  में  ग्रा  जायेंगे  र  उनमें  काम  करने  वाले

 में  में  जून  EX3  में  जेनेवा  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  कर्मचारी  इसके  लाभ  से  वंचित  हो  जायेंगे  |

 श्रम  सम्मेलन  के  ३६  वें  झधिव  दान  में  भारती य  इस  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  किया  जाना  चाहिये

 प्रतिनिधि  मंडल  की  रिपोर्टे  की  झोर  निर्देश  ताकि  ये  अपवाद  कम  से  कम  लोगों  पर
 लागू

 करूंगा
 |  रहे  रिपो  इस  संगठन  के  सब  सदस्यों

 को  परिचालित  की  wes  |  हम  भी  इस  संगठन

 के  सदस्य  ह  झर  इसलिए  उसके  द्वारा  पारित  प्रस्तुत  विधेयक के  कुछ  खंडों  में  यह  कहा

 गया  ह  यदि  इसके  विपरीत  कोई  समझौता संकल्प  का  पालन  करने  के  लिय  बाध्य  हे  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  हो  सकता  हैं इसमें  जिन  जिन  अवस्थाओं  के  श्रन्तगंत  होने

 कि  किसी  मज़दूर  उसे  फुसला  बहला वाली  अनुपस्थिति  को  नौकरी  के  जारी  रहे

 अन  में  बाधा  वाली  नहीं  समझी  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करवा  लिये  गये

 जानी  थी  सिफारिश  की  गई  हँ  ,  हमें  भी  उन्हों  हों  कौर  फिर  उस  समझौते  का  फ़ायदा  उठाया

 मान  .  लेना  चाहिये  ।  जाये  ।  इसलिए  किसी  भी  ऐसे  समझौते  को

 मान्य  न  समझा  जाय  जिसके  बारे  में  किसी

 अधिकरण  या  किसी  अन्य  प्राधिकार  ने  यह  न

 हु
 (z  में

 दी  गई  परिभाषा  में

 similar  reasons
 ह

 (  कह  दिया  हो  कि  aaa  समझौता  दोनों  के

 कारणों  )  शब्द  ह  ।  में  समझता  हूं  कि  हित  में  है  ।  यदि  एसा  न  किया  गया  तो  यह

 दाऊद  रख  कर  हमें  उपबन्ध  हानिकर रक  सिद्ध  हो  सकता  है  |
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 asa  विधेयक  पर  a  कुछ  ग्रीक  नहीं  उद्योगों  का  अन्तर  बताते  हुए  एक  सज्जन

 कहना  चाहता  क्योंकि  में  जानता  हं  कि  सदन  में  श्री  कप  ने  अपने  ‘fe  स्पेशल  कास्ट

 बहुत  से  ऐसे  लोग  ह  जिन्हें  इस  क्षेत्र  में  विशेष  साफ़  प्राइवेट  इंटर  में  लिखा  भी  हैं

 ज्ञान  है  ।  मेरा  ख्याल  हँ  कि  यदि  श्रम  मंत्री  इस  कि  वैयक्तिक  राष्ट्रीय  उद्योग  की

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  अपेक्षा  कम  खर्चे  से  चल  सकता है  क्योंकि  घाटा

 प्रस्ताव  मान  ल  तो  इसमें  अधिक  सुधार  होने  होने  पर  वह  घाट  का  भार  समाज  पर  डाल

 की  सम्भावना  हूँ  ।  देता है  ।

 सरकार  ने  इस  खतरे  का  सामना  करने श्री  कण  पी०  त्रिपाठी  :  में  इस

 विधान  का  स्वागत  करता  ह  जो  सरकार  द्वारा  के  लिये  इस  विधान  का  प्रबन्ध  किया  है  जो

 लाया  जा  रहा  है  |  पहले  अध्यादेश  के  रूप  में  लागू  किया  गंया  था  |

 इसी  प्रकार  का  अ्रध्यादेश  १९४२  में  चाय
 गत  कई  वर्षों  से  यह  देखा  जा  रहा  हे  कि

 उद्योग  के  संकट  के  समय  हमारी  सहायता  कर
 जब  घाटा  होने  लगता  हें  तो  उद्योगपति  छंटनी

 सकता  था  |  राय  व्यय  वार्ता  के  अवसर  पर
 तथा  के  द्वारा  घाटे  का  आभार  मज़दूरों  सरकार  न  स्पष्ट  रूप  से  वचन  दिया  था  कि
 पर  डाल  देते  हं  ।  अभी  कुछ ही  दिनों  की  बात

 मज़दूरों  के  हितों  पर  कोई  अ्राच  न  जाने

 हू  कि  इंग्लैड  में  चाय  के  दामों  में  एसा  हेर  फेर
 पावेगी  |  परन्तु  ग्र वसर  खाने  पर  सरकार

 किया  गया  कि  चाय  के  दाम  बहुत  गिर  गये  ।
 मजदूरों  के  हितों  की  किसी  प्रकार  रक्षा  नहीं

 इस  प्रकार  उद्योग  को  जो  घाटा  होने  वाला  थाਂ  कर

 वह  छंटनी  तथा  ले  ऑफ़ਂ  के  द्वारा  मज़दूरों

 qt  लाद  दिया  गया  ।  इसके  अ्रतिरिवत  सरकार  पाटनकर  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 पर  भी  दबाव  डाला  गया  रोक  आखिरकार
 मुझे  प्रसन्नता  हँ  कि  सूती  कपड़े के  उद्योग

 सरकार  को  झुकना  पड़ा  र  शुल्क  को
 के  गतिरोध  के  अवसर  सरकार  ने  यह

 पड़ा  |  हिसाब  लगाया  गया  था  कि
 अध्यादेश  जारी  किया  कौर  अब  इस  विधान

 उद्योग  को  इस  के  का  रण  दस  प्रतिशत  का  घाटा
 का  प्रबन्ध  कर  रही  हूँ  ।

 होगा  परन्तु  वह  घाटा  या  तो  सरकार  पर  लाद

 इस  विधान  का  उद्देश्य  यह  है  कि  यदि दिया  गय  या  मजदूरों  पर  ।  १९४२,  इस

 उद्योग  के  लिय  ,  गतिरोध  का  ag  था  फिर  भी  कोई  उद्योग  अनुभव  करे  कि  उसे  छंटनी  इत्यादि

 अस्सी  प्रतिशत  चाय  बयानों  न  लाभ  उठाया  |  करने
 की  शभ्रावश्यकता हैँ  तो  वह  मज़दूरों  को

 सरकार  को  तीन  चार  करोड़  रुपये का  घाटा  yo  प्रतिदिन  क्षतिपूर्ति  wet  करे  ।  परन्तु  जिन

 लोगों  ने  फैक्टरी  अधिनियम  तथा  इसी बरदाशत  करना  पड़ा  जबकि  मजदूरों  को  कई

 प्रकार  के  अधिनियमों  के  उपलेख  बनायें  थे करोड़  रुपय  का  घाटा  सहन  क
 रना  पड़ा  ।

 उन्हीं  लोगों  ने  इस  विधेयक  का  भी  उपलेख

 सूती  कपड़  तथा  अरन्य  उद्योगों  में  तय्यार  किया  हैं  ।  परन्तु  कैटरीना  प्रीमियम

 इसी  युवती  से  काम  लिया  |  यह  बहुत  मज़दूरों के  श्रमिक  अंशों  मालिकों

 हीਂ  खतरनाक  तरीक़ा  उद्योगों  ने  मंदी  की  की  ही  रक्षा  करने  के  लिये  बनाया  गया  था  ॥

 समस्या  का  सामना  करने  का  निकाला  है  ।  उसी  की  भाषा  वैसे  ही  उठा  कर  इस  विधान

 सरकार  भी  विवश  थी  क्योंकि  अ्रपनी  तथा  में  भी  रख  दी  गई  है  ।  उसका  परिणाम  यह

 मज़दूरों  की  रक्षा  करन  के  उसके  पास  है  कि  ag
 विधान  मज़दूरों को  वह ga

 are  विधान  नहीं  था  ।  वैयक्तिक  तथा  राष्ट्रीय  पहुंचाने  में  wand  है  जिसे  पहुंचाने
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 के  लिये  प्रबन्ध  किया  गया  था  ।  इस  साल  तक  राह  देख  सकता  है  ?  इसी  लिये

 विधेयक
 का

 जो  शझ्राधारभूत  सिद्धान्त  है  उसके  हमें  ऐसे  विधान  की  झ्रावश्यकता  है  जो  अत्यन्त

 aa  जिस  उद्योग  को  एक  बारगी  सरल  हो  तथा  उसके  प्रभाव  को  नष्ट  करने  का

 छंटनी  इत्यादि  की  शभ्रावश्यकता पड़  जाय  तो  कोई  मार्ग  शव  न  रहे  ।  मालिक  तथा

 उसका  कर्तव्य  है  कि  वह  मजदूरों  की  क्षतिपूर्ति  मज़दूर  सभी  को  ag  विश्वास  रहे  कि  छंटनी

 करे  जिससे  मज़दूर  जीवित  रह सकें
 |

 अ्रन्यथा  होते  ही  मजदूर  क्षतिपूर्ति  पाने  के  afer

 एक  बारगी  मजदूरों  की  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  हो  जायेंगे ।  क्षतिपूर्ति  की  धनराशि  चाहे  कम

 की  छंटनी  हो  जाती  समाज के  उतन
 हो  परन्तु  ऐसी  हो  जो  सभी  को  मालूम  हो  ॥

 हिस्से  की  क्रय  शक्ति  समाप्त  हो  जाती  है  तथा
 जब  मेंने  सुना  था  far  इस  क्षतिपूर्ति  के  सम्बन्ध

 इस  देश  का  सारा  विक्रय  संगठन  धराशायी  में  मजदूरों तथा  मालिकों  कें  बीच  में

 हो  जाता  है  ।  गत  कई  वर्षों  से  हमारे  देश  में  कोई  क़रार  हो  गया  है  तो  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता

 यही  हो  रहा  है  |
 हुई  थी

 ।
 परन्तु  में  हं  किं  फैक्टरी

 अधिनियम  वाली  क्षतिपूर्ति  पाने  की  झरते  इसमें
 यदि  हमारे  देश  की  क्रय  शक्ति  एक

 बारगी  २०  प्रतिशत  भी  कम  हो  जाय  तो
 भी  रख  दी  गई  है  ।  फैक्टरी  अधिनियम  के

 उसका  प्रभाव  यह  होगा  किः  उससे  सम्बन्धित
 लिये  तो  यह  शर्ते  ठीक  हूँ  क्योंकि  कुछ  निश्चित

 दिनों  तक  काय  करने  पर  मज़दूरों  को  मालिक
 सारे  ही  उद्योगों में  मंदी  ar  जायेगी जिससे

 श्र  भी  घाटा  होगा  ।  इसीलिये  यह  विधान  से  कुछ  निश्चित  सुविधायें  प्राप्त  करने  का

 अधिकार  हो  जाता  हैं  |  यहां  प्रदान  यह  नहीं  है  कि
 मज़दूरों  की  क्रय  शक्ति  की  रक्षा  करने  के  लिये

 बनाया  जा  रहा  है
 ।

 इस  दृष्टिकोण  से  क्षतिपूर्ति
 किसी  मज़दूर  ने  कितने  दिन  कार्य  किया  है

 की  अझ्रावस्यकता  की  कसौटी  छंटनी  इत्यादि  वरन  यह  है  कि  मालिक  छंटनी  करने  के  लिये

 की  झ्रावस्यकता  होनी  चाहिये  न  कि  यह  कि
 विवश  है  कौर  इस  बेकारी  के  समय  में  मजदूर

 कुछ  कमा  नहीं  सकता हूँ  ।
 उस  मज़दूर  ने  लगातार  ६  महीने

 या  सल
 भर

 या  कई  ag  तक  काम  किया  हो  ।  इस  प्रकार  श्रीराम  की  पहाड़ियों  में  मेन  देखा  था

 हम  जो  लाभ  मजदूरों  को  पहुंचाना  चाहते हें  कि  सप्ताह  में  एक  शनिवार  मजदूरों
 न  वही  पहुंचेगा  न  वह  समस्या  ही  हल  से  कार्य  नहीं  लिया  जाता  हैं  एक  दिन  के  लिये

 होगी  जो  हम  हल  करना  चाहते  हैं  ।
 वह  बेकार  रहता  हैं  परन्तु  कहीं  कमाने  के  लिय

 भारतीय  मज़दूर  के  पास  कोई  संचित  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  सोमवार  को  उसे  काम

 निधि  नहीं  होती  है  जिसका  वह  बुढ़ापे  या  पर  जाना  है  ।  नरक  उद्योगों  में  काम  करनें

 बेकारी  में  प्रयोग  कर  सके  |  इसलिये  यदि  a  वाले  मज़दूरों  के  रहन  सहन  की  परिस्थितियों

 कहते  &  कि  क्षतिपूर्ति  wat  किये  बिना  ही  की  जांच  करने  वालों  के  प्रतिवेदन  देखिये  |

 मज़दूरों की  छंटनी  की
 जा  सकती  हैं  तो

 चाय  बयान  के  मज़दूरों  की  रहन  सहन  की

 क्षतिपूर्ति  at  धन  निर्धारित  हालत  पर  एक  डाक्टर  ने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करने का  कार्य  के  ही  हाथ  में  किया  है  |  उसका  कहना  है  कि  मज़दूरों की

 रहेगा  श्र  हो  सकता  है  मालिक  हालत  इतनी  खराब  है  कि  बच्चे  पैदा  होने  के

 पूरी  न  करें
 ।

 तब  मामला  न्यायाधिकरण  अवसर  पर  ही  शेरनियों  मृत्युएं  हो  जाती  हैं  ।

 के  पास  जायेगा  और  न्यायाधिकरण  तीन  साल  इसीलिये  में  माननीय  मंत्री  से  बराबर  कहता

 रहा  हूं  कि  इसकी  जांच  करना  चाहिये कि  कहां का  समय  लेगा  ।  क्या  वह  बेकर  मजदूर  तीन
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 तक  मज़दूरों  की  दक्षता  उनकी  रहन  सहन  काम  मिल  जाय  a  उसे  कुछ  खाने  मिल

 की  खराब  हालतों  के  कारण  हें  ।  मान  लीजिये  तो  arg  वह  भी  क्षतिपूर्ति  से  काट  लेना

 एक  आदमी  के  घर  की  मरम्मत  नहीं  की  गई  चाहते  हें  ।  आप  तो  विधान  बना  रो  हैं

 है  ।  रात  में  उसका  सारा  घर  टपकता  है  जिसके  जो  उससे
 कहता

 न  बेकार

 कारण  वह  सो  नहीं  पाता  है  ।  दूसरे  दिन  बेठ  रहो Pes

 काल  वह  काम  पर  जाता  हैं  तो  क्या
 वह

 दक्षता
 से  काम  कर  सकता है

 ?  छंटनी  की  क्षतिपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  यह  भी

 कहा  गया  हैं  कि  यदि  मालिकों  तथा  मजदूरों
 आप  कहते  हें  कि  बिना  छुट्टी  लिये  मज़दूरों  में  इसके  सम्बन्ध में  कोई  समझौता हो  जाय  तो

 को  नाग़ा  नहीं  करना  चाहिये  ।  चाय  बगानों  क्षतिपूर्ति  wat  करने  की  झ्रावव्यकता  नहीं

 में  यह  नियम  है  कि  यदि  कोई  मज़दूर  तीन  पड़ेगी  ।  चाय  बयान  में  तीन  वर्ष  का  क़रार

 दिन  तक  बीमार  हो  जाय  तो  वह  बीमार  नहीं
 होता  है  परन्तु  तीन  ae  समाप्त  होने  पर  उसे

 समझा  जाता  है  |  पश्चिमी  देशों  के  इन  नियमों
 अधिकार  होता  हे  कि  यदि  चाहे  तो  काम  पर

 के  प्रयोग  से  अप  न्याय  नहीं  कर  सकते  हैं  |
 बना  रहे  कौर  घर  न  जाये  ।  यदि  किसी

 भारत  सरकार  के  श्रम  विभाग  |
 संविदा  में  इस  प्रकार  की  शर्त  हो  तो  उस  पर

 धी  नि  पला  लगावे  ि  श्रम  की  अदक्षता
 यह  खण्ड  लागू  नहीं  होना  चाहिये  ।  श्राप

 का  क्यां  कारण  है  उनके  दूर  करने  के
 चाय  के  बयान  में  काम  लेने  के  लिये  मजदूरों

 करे  |
 को  हजारों  मील  से  तीन  साल  के  लिये  लाते

 इसलिये  भ्रावश्यकता  यह  है  कि  इन  सारे  वापस  जाने  पर  उसका  घर  भी  उजड़

 चुकता  हैं  इसलिये  घर  वापस  जाने  के  लियें
 खण्डों  को  फिर  से  तैयार  किया  जाय  जिनके

 उसे  विवाद  नहीं  करना  चाहिये  |
 faa  में  संशोधन  दे  चुका  हूं  जिससे  छंटनी

 इत्यादि  होने  पर  हम  मज़दूरों  को  जो  लाभ
 सम्बन्धी  प्रक्रिया  में  कहा  गया  है

 पहुंचाना  चाहते  हैं  वह  उनको  सुगमता  से  मिल  किन्हीं  कारणों  से  जो  लेखबद्ध  किये  गये

 सके  शौर  छंटनी  होने  के  समय  किसी  प्रकार  प  इसकी  प्रक्रिया  होना

 का  कोई  संघर्ष न  हो  ।  इसीलिये मेरा  विचार  चाहिये  ard  वाला  बाद  में  जायगा  ।''

 कि  छंटनी  होने  के  समय  तक  मालिक  ने  इस  प्रक्रिया  का  दुरुपयोग  हो  सकता  है  |

 किसी  मज़दूर  को  छंटनी  के  योग्य  नहीं  समझा
 कहा  गया है  कि  उसको  प्रतिदिन  उपस्थिति

 3० ४  उसका  कर्तव्य  है  कि  छंटनी  करने  के
 लिखाना  पड़ेगी  ।  यदि  आपको  छंटनी  करने

 उसका  पालन  जिस  प्रकार  काम
 की  झ्रावश्यकता हं  तो  उसको  प्रतिदिन  बुलाने

 न  करने  के  समय  भी  मदीन  को  टीक  हालत
 की  क्या  आवश्यकता हैं  ।  श्राप  उसकी  छटनी

 में  रखना  आवश्यक  हैं  |

 भी  कर  दें  शर  वह  रोज  दो  घंटे  खड़ा

 श्राप  कहते हैं
 कि  उसे  afagha  का  Yo  रहे  श्र  ary  से  पूछ  हूक या  श्राप  कार्य  देंगे

 ?

 यह  तो  बड़ा  ही  प्र न्याय  है  |
 प्रतिशत  मिलना  चाहिये  यदि  ग्र ना यास

 उसे  कुछ  दिन  का  भी  कम  मिल  जाय  तो  उसी  में  उद्योगपतियों  से  भी  निवेदन  करना

 मात्रा  में  उसकी  क्षतिपूर्ति  कम  कर  दी  जाय  ।  चाहता हुं  ।  हमारा  उनका  दोनों  ही
 का

 वह  पुरी  पाने  का  अधिकारी  है  उद्देश्य  हैं  कि  देश  का  झा धिक  संगठन  सुन्दर

 जिसकी  जगह  श्राप  उसे  अराधी  क्षतिपूर्ति  देते  मालिकों
 तथा  मज़दूरों  के  पारस्परिक

 का हैं  प्रौढ़  उसमें  से  यदि  उसे  कुछ  व्यवहार  न७  हों  तथा  उसी  के  लिये  यह
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 विधान  बनाया  जा  रहा  है  इसलिये  यह  विधान  अधिक  हैं  ।  इसलिए  ag  कहना  कि  अपनी

 ऐसा  होना '  चाहिये  जिसमें  उसके  प्रभाव  के  हानि  मज़दूरों  पर  लादने  के  लिए  मिल  मालिक

 नष्ट  करने  का  कोई  रास्ता  शेष  न  रहे  ।  यदि  ऐसा  करता  है  सही  नहीं  हैं  |

 इसे  इसी  कार्य  के  लिये  समिति  को  लौटाया  जा
 में  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस

 रहा  है  तो  मुझे  इसमें  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।
 बात  की  रख  करना  चाहूंगा  कि

 न  जो  डो  )  :  बम्बई  के  कपड़ा  उद्योग  पर  बम्बई  शभ्रौद्योगिक

 इस  प्रकार  दी  घ्नतापूर्वक  अध्यादेश  जारी  करने  सम्बन्ध  अधिनियमਂ  लागू  होता  है  किन्तु  जहां

 तथा  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा यह यह  तक  मुआवज़े  का  we  यह  संशोधक

 विधेयक  उक्त  अ्रधिनियम  के कहीं
 अच्छा  होता  कि  स्थायी  श्रम  समिति

 अथवा  मज़दूरों  तथा  मालिकों  के  प्रतिनिधियों  उपबन्धों  को  निराकृत  कर  देगा  |  मेरा  निवेदन

 को  इस  बात  का
 अवसर  दिया  जाता कि  है  कि  मामला  यहीं  पर  समाप्त  हो  जाना

 अध्यादेश  के  उपबन्धों  पर  वे  पुरी  तरह  विचार  चाहिए  कि  मज़दूरों  को  मुआवज़ा  मिल  गया  ।

 कर  पाते  तथा  अपना  मत  जाहिर  करते  और  इस  के  बाद  इस  बात  का  कोई  प्रश्न  नहीं  रहना

 तब  दोनों  हितों  के  दृष्टिकोणों  की  अच्छी  तरह  चाहिए  कि  फिर  भी  मज़दूरों  को  इस  बात  का

 जांच  करके  यह  विधेयक  तैयार  किया  अ्रधिकार  रहे  कि  वे  मिल  मालिक  को  न्यायालय

 तक  घसीटें  । फिर  इसमें  ये  कमियां  न  रहतीं  जो  aa

 मौजूद हैं  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  औद्योगिक

 मेरे  माननीय  मित्र  डा०  लंका  सुन्दरम
 विवाद  अधिनियम  की  धारा  ३३  की  शोर

 अभी  बतला  चुके  हूं  कि  किस  प्रकार  इस  अक्षित  करना  चाहता  हं  ।  सरकार  द्वारा

 समय  समय  पर  श्राइवासन  दिया  गया  था  कि
 कक

 यक  से  कपड़ा  उद्योग  की  कठिनाइयां बढ़

 जायेंगी  ।  यह  उद्योग  इस  समय  एक  संकट  अवसर  wr  पर  इस  अधिनियम  में  संशोधन

 किया  जाएगा  जिससे  कि  वर्तमान
 अवस्था  से  होकर  गुजर  रहा  है  ऐसे  समय

 जब  कि  इस  संकट  को  टालने  के  लिये  इसे  जनक  स्थिति  दूर  हो  ।  में  हूं  कि  wa

 इस  सम्बन्ध  में  उनके  लिए  कार्यवाही  करना
 कुछ  राहत  प्रदान  करने  की  आवश्यकता

 इस
 पर  अतिरिक्त  भार  डाल  कर  इसको

 सम्भव  होगा  तथा  उक्त  शभ्रधिनियम  की  धारा

 ३३  का  संशोधन  यथाशीघ्र  किया  जाएगा  |
 कठिनाइयों को  बढ़ाया  जा  रहा  हैं

 कुछ  लोगों  की  यह  धारणा  जम  गई  हैं
 प्रस्तुत  विधेयक  के  अनुसार  यदि  किसी

 कि  बहुत  सी  मिलें  मज़दूरों  को  तंग  करने  के
 नियमित  मजदूर  को  दो  घंटे  तक  काम  न

 लिए  अस्थायी  रूप  से  बन्द  कर  दी  जाती  हैं
 दिया  जाए  तो  वह  इस  विधेयक  केਂ  खण्ड  ट  ट

 अथवा  उत्पादन  घटा  दिया  जाता  हैं  ।  में  इस
 के  अंतर्गत  झरा  जाएगा  श्र  मुं प्रा वज़ा  पाने  का

 wife  को  टूर  करना  चाहता  हूं  ।  यह  तो  उद्योग
 अधिकारी  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह

 के  हित  में  ही  है  कि  उत्पादन  ग्र धिक तम स्तर  बात  ठेके  के  मज़दूरों  के  सम्बन्ध  में  लागू  नहीं

 पर  हो  कार्य-क्षमता बढ़  |  उत्पादन  तथा
 करनी  चाहिए  ।  मिलों  में  ऐसा  होता  हैं  कि  कुछ

 कार्यक्षमता  बढ़ने  पर  उसका  तो  लाभ  ही  है  ।  करघे  कुछ  घटों  के  लिए  बेकाम  रहते  हें  क्योंकि

 उत्पादन  कम  से  अथवा  मिल-बन्दी से  उस  काल  के  लिए  उनके  बेलन  उपलब्ध  नहीं

 अथवा  कोई  पारी  बन्द  कर  देने  से  तो  किसी  भी  होते  ।  ठेके  के  मज़दूरों  को  कार्य के  भ्रनुसार

 अन्य  की  प्रपेक्षा  मिल  मालिकों  की  ही  हानि
 वेतन  मिलता  है  अपने  करघों  पर  कार्य
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 प्रारम्भ  करन  के  पूर्व  यदि  उन्हें  दो  घंट  से  बाद  बढ़ती  ही  जाती  थी  लेकिन  इस  से  भी

 अधिक  भी  इंतजार  करना  पड़  तो  मुआवज़े का  बढ़ती  थी  fe  किसी  इंडस् टी  या  किसी

 प्रशन  नहीं  उठना  चाहिए  ।  में  करता  हूं  फैक्टरी  से  मज़दूर  निकाल  दिये  गये  कौर
 वे

 कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  चीज़  को  ठीक  कर  कहीं  रखे  नहीं  जाते  थे  उन्हें  नौक री  नहीं
 दंग  i  मिलती  इस  तरह  से  भी  संख्या  दिन  प्री

 दिन  बढ़ती  जाती  थी  ।  जब  इ  स  सवाल ने  देश
 जहां  तक  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 में  भीषण  रूप  धारण  कर  लिपा  तो  इप  के

 उपबन्धित  किया  गया  है  कि  इसमें  मजदूर
 सिलसिले  में  एक  श्राडिनेन्स  निकालने  की

 को  दी  जानें  वाली  सब  सुविधाएं  सम्मिलित

 जसे  मकान  अथवा  पानी  या  चिकित्सा
 बात  लेकिन  जसा  कि  श्री  त्रिपाठी  जी  ने

 इस  बिल  को  बनाते  समय  मज़दुरों
 सम्बन्धी सुविधा  था  कंसेशन  रेट  पर  खाद्यान्न

 की  ate  श्राम  लोगों  की  कप्  शक्ति  को

 देना
 ।

 किन्तु  इस  सम्बन्ध में  उठने  वाली
 बढ़ान  का  सवाल  सामन  नहीं  रखा  गया  कौर

 व्यवहारिक  कठिनाई  की  ate  में  माननीय
 इसलिए  तरह  तरह  के  कम्पेन्सेशन  की  बात

 मंत्री  जी  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करना  चाहता हूं  ।

 प्रदान  की  जानें  वाली  सुविधाओं  का  मूल्य
 कही  गयी  ।  यह  भी  कहा  गया  कि  wa  जब  कि

 एक  टेड  यूनियनिस्ट लेबर  मिनिस्टर  हो  कर
 आंकना  व्यवहारिक रूप  से  एक  बड़ी  कठिनाई

 होगी  ।
 aa  हें  तो  मजदूरों  की  श्राशायें  बंधी  थीं  कि

 उन  के  हकों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  बहुत  से

 में  मुझे  यही  कहना  है  कि  इस  उद्योग  विधेयक  हमारे  सामने  भ्रावेंगे  पौर  उन  के

 मे  लग  हुए  बहुत  से  मिल  मालिक  इस  तरह  का  हकों  की  रक्षा  होगी  लेकिन  जो  बिन  हमारे

 मुआवज़ा  पहले  से  ही  भ्रपने  मज़दूरों  को  दे  रहे  सामने  कराया  है
 वह  बहुत  छोटा  है  भ्र ौर

 हैं प्रौर यह यह  कहना  भ्रमित  होगा  कि  उद्योग  उस से  हमारा  काम  चलने  वाला  नहीं है  ।

 मज़दूरों  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रहा  है  ।  इस  में  उन  को  इस  बात  का  ख्याल  करा

 विधान  द्वारा  उद्योग  पर  भारी  बोझा  रक्खा  चाहता  हुं  कि  इंडस्ट्रियल  डिसप्पूट्स

 जा  रहा  है  भ्र  यही  चीज़  स्वयं  इस  बात  का  ऐक्ट  अभी  मौजद  है  तर  जिस  के  संशोधन  के

 काफी  प्रमाण  हैं  कि  यह  इसे  खदी  से  सहने  को
 लिए  उन्हों  ने  यह  बिल  रखा

 उस
 में

 वक्त

 तयार =  |  की  टेकीनीशन  में  ही  इतनी  कमी  रह  गहरी  है

 ठाकर  जुगल  किरदार  सिन्हा  कि  जिस की  वजह से  दिन  प्रति  दिल  झगड़े

 पुर-उत्तर-पदिचिम )  mea  में  खड़े  होते  हें  ।  मज़दूर  हाईकोट  में  जाते

 प्रम  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाते हें  पर  उन  से  वहां  यह  कहा

 देना  चाहता  हूं  कि  उन्हों  ने  बैंक री  की  समस्या  जाता  है  कि  मामला  वर्मन  की

 को  हल  करने  के  सिलसिले में  एक  बिल  अराज  डफीनीशन के भ्रन्दर के  लट्ठा  रखा  जा  सकता है  |

 हमारे  सामने  रखा  है  ।  बिल  रखने के  समय
 पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  भी  भ्र भी  एक  मामला

 शायद  उन्हों  ने  उस  पृष्ठभूमि  का  ख्याल  नहीं
 हजा  था  |  उस  सम्बन्ध  म  भा  इस  सदन म किया  जिस  पप्ठभमि  में  बेकारी  को  समस्या

 बहुत  से  सवाल  पूछें  गये  कौर  यह  कह  गया
 हमारे  हिन्दुस्तान  में  दिन  दिन

 होती जा  रही  है  ।  बेकारी  की  समस्या  इस  तरह
 कि  इंडस्ट्रियल  डिसप्यूट्स  ऐक्ट

 तरमीम
 होने

 से  बढ़
 रही

 है  ।

 यों
 तो  जो

 बेकार  होते  थे  उन
 की  बाला  है  उस  में  इस  बात  को  भ  | पी  कोशिश

 संख्या  तो  स्कूलों  ौर  कालिजों  से  की  जायगी कि  पत्रकारों  का  भी  उस  में  सभा वश
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 होगा  |  राज  हमारे  सामने  यह  बिल  है  कौर  मिलेगी  ।  में  यह  कहनाਂ  चाहता  हं  कि  जब

 हम  ध जीनि. वकमन  की  डेफीनीशन  में  तरमीम कर  इंडस्ट्रियलिस्ट्स
 ने

 यह  सुना  कि  बेकारी  की

 सकते  हें  प्रौढ़  उन  पत्रकारों  को  भी  उस  में  समस्या  भीषण रूप धारण  कर  रही  है  कौर
 इस

 डाला  जा  सकता
 था

 जिन  का  कि  केस  सुप्रीम  सदन  में  कौर  बाहर  भी  रिट्रेंचमेंट  के खिलाफ

 कोट  के  सामने  प्रो  हाई  कोट  के  सामने  खर्चा  आवाज़ उठ  रही  तो  उन्हो ंने  यहां  से

 ज्यादा
 होने  की  वजह  से  सफलतापूर्वक नहीं  बहुत  से  लोगों

 को
 हटाना  शुरू  कर  दिया

 लड़ा  जा  रहा  है  ।  इसी  के  साथ  साथ  हमारे  यह  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  गया
 ।

 कुछ  दोस्तो ंने  कहा  कि  कुछ  सरका री  कर्मचारी  अभी  हमारे  एक  मित्र  ने  कहा  fe  मिल

 भी  वकार की  डेफीनीदान में  नहीं  ae  ।  राज  मालिक नहीं  चाहते  कि  उन  का  काम  खराब

 बहुत से  सरकारी  कर्मचारी  छांटे जा  रहे  हैं  उन्हों ने  कहा  कि  हम  लोग  वेसे  छंटनी

 सप्लाई  विभाग से  ate  दूसरे  विभागों से  लोग  नहीं  लेकिन  जब  मजबूर  होते  हैं

 हटाये जा  रहे  लेकिन  में  नहीं  समझता  कि  तभी  छंटनी  करते हैं  ।  में  उन्हीं  लोगों  के  हित

 की  बात  FAW.  उन  को  अपने  हित  की अगर  वर्कमैन  की  मौजूदा  डेफीनीशन  रहेगी

 तो
 उन  का  केस  उस  में  देखा  जा  सकता  है  ।  बात  माननी  चाहिए  ।  लेकिन  वह  मानते  नहीं

 हैं  क्यों कि  वे  उस  को  ठीक  से  समझते  नहीं हैं  ।

 में  यह  बात  उन्हीं  के  लाभ  के  लिए  कहता

 प्रभी  बिहार  में  जमींदारी  ले  ली  गयी  है  इस  में  मेरा  प्रिया  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  गया  में
 कौर  जमींदारी  लेने  के  सिलसिले  में  करीब

 एक  शुगर  मिल  है  मिल  मालिकों  के
 दस  हजार  कर्मचारी वहां  बेकार  कर  दिये  गये  |  मिस मेनेजमेंट  की  वजह  से  लीक्विडेशन  में
 सरकार  ने  जमींदारियों को  उस  के  ता गयी  ।  उस  के  बाद  कोआपरेटिव ने  उसका

 बाद  दूसरे  दूसरे  आदमियों
 को

 भरा  और  लीज  लिया  कौर  उस  के  बाद  पहले  जितने

 इस  भरने  में  इस  बात  का  ख्याल  नहीं  किया
 मज़दूर  वहां  काम  करते  थे  उस  से  दंश  प्रतिशत

 गया  कि  जो  पुराने  कम  चारी  जो  घर  अधिक  रखे  जब  कि  बिहार  में  दूसरी  फैक्टरियों

 छोड़ कर  जाये  शर  जिन  की  जीविका
 में  दस  प्रतिशत  wage  कम  किये  गये  हैं  ।

 का  यही  सहारा  श्र  जिनके  बच्चे  शहरों  ्र  इतना  होते  हुए  भी  जहां  उस  मिल  में

 में  पढ़  रहे  उन  का  क्या  होगा  ।  जब  सालों  से  नुकसान  होता  था  वहां  उन्हों  ने  तीन
 नफ़स  बनाया  गया  तो  यह  उम्मीद  की  जाती

 लाख  का  मुनाफा  दिखलाया  है  ।  में  समझता
 थी  कि  इस  श्राडिनेंस  को  रिट्रास्पेक्टिव  इफेक्ट

 हूं  कि  इस  से  हमारे  मिल  मालिकों  और
 दिया  जायगा  यानी  इस  को  दो  पहले  से

 उद्योगपतियों  को  शिक्षा  लेनी  चाहिए  कि

 लागू  किया  जायगा  जब  से  प्लानिंग  कमिशन  ज्यादा  मजदूर  रखने  से  उन  को  तुक सात

 की  बात  हुई  कौर  बेकारी  को  दूर  करने  की  नहीं  होता है  ।  बल्कि  उन  का  फायदा  होता

 चर्चा  हुई  ।  तो  चरागे  जो  बेकारी  होने  वाली
 है  जैसा  कि  बिहार  में  कोआपरेटिव  ने  कर  के

 है  उस  की  बात  तो  दूर  जो  काम  में  AT  दिखला  दिया  ।  लेकिन  मिल  मालिक  इस  aia

 हुए  हें  उन
 को  सरकार  बेकार  करती

 या  उन  को  कोई  इंडस्ट्रियलिस्ट  बेकार  करता
 को  नहीं  समझते  इसलिए  यह  दिक्कत  है  ।

 या  वह  किसी  कौर  तरह  से  बेकार  होते
 हम  तो  उन  को  यही  समझाना  चाहते हैं  कि

 तो  में  नहीं  समझता  कि  जो  प्लान  आपने
 ज्यादा  मज़दूरों  को  रखने  से  उन  को  फायदा

 बनायी  है  उस  में  श्राप  को  कहां तक  सफलता  ही  होगा  ।  बहस  के  लिए  वह  कह  देते  हें  कि  नर
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 हम  को  नुकसान  होगा  तभी  हम  छटनी  करेंगे  aaa  के  सिलसिले  में  जिन  श्रलाउंसेज

 को  श्राप  ने  रखा  उस  में आप  न ेप्राविडेंट वैसे  नहीं  लेकिन
 वह

 करते  जा  रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  जो  इस  बिल  में  नहीं  है  वह  फंड  को  नहीं  रखा  है  ।  वह  रखना

 क्योंकि  जितना  प्राविडेंट  फंड  का  पैसा  मज़दूर यह  है  कि  ऐवरेज  पे  के  बारे  में  कहा  गया  है

 कि  पेड  और  पेन्सिल  ।  यह  इस  में  नहीं  है  कि  अपनी  तरफ़  से  जमा  करते  एम्प्लायस  की

 तीन  महीने  के  अन्दर  जो  पेन्सिल  हो  या  पे  तरफ़ से  भी  उन  को  मिलता  है  ।  इसलिये

 किया  गया  हो  ।  में  कहना  चाहता हूं  कि  तीन  महीने  का  जोड़िये  या  जो  कुछ  भी  चाहें

 fas  पेड  अ्रौर  पेन्सिल  नहीं  बल्कि  जो  मंथली  aft  इस  प्राविडेंट  फंड  का  भी

 पेमेंट  किया  गया है  उस  का  रेट  होना  चाहिए  |  पैसा  उन  को  मिलना  चाहिये  ।  अगर  श्र

 अमेनिटीज़  के  साथ  प्राविडेंट  फंड  नहीं  जोड़ते जो  उस  महीने  का  रेंट  रखा  गया  हैं  मगर

 हैं  तो  सामाजिक  न्याय  नहीं  होगा  । उस  को  जोड़  कर  रखने  ज्यादा  साफ

 होता  |

 ग्रेच्युटी  के  बारे  में  जो  बात  कही  गयी  है
 दूसरी  बात  यह  है  कि  तीन  महीने  के

 wt  कहा  गया  है  कि  लोग  प्ले  ग्राफ  किये
 अन्दर  बहूत  a  बाकी  भी  रहते  हैं  ।

 जावेंगे  या  रिट्रेंच  किये  इस  में  भी  में

 ऐसी  हालत  में  दिक्कत  होगी  सिफ  पंड  रखने
 त्रिपाठी जी  के  साथ  हुं  कि  यह  रिलीफ  देने  की

 से  ।  इस  की  ठीक  लैंग्वेज़  क्या  होगी  यह  तो
 बात  समझी  जा  रही  बेकारी  को  हल

 में  नहीं  कह  सकता  क्यो  कि  में  बकील
 करने  की  बात  समझी  जा  रही  है  ।  एक  बात

 नहीं हैं  ।  श्राप  इस  को  ठीक  करवा  लें  लेकिन
 के  लिये  जरूर  ग्रैच्युटी  रखी  जाय  ।  जो  बूढ़े

 में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  नगर  अप
 हो  गये  जो  काम  करने  लायक  नहीं

 पेड  रखेंगे  मजदूरों  को  बहुत  दिक्कत
 जो  ऐसे  लोगों  को  छांटने  की

 होगी  ग्रोवर  वह  परेशान  हो  जायेंगे  ।
 जरूरत  पड़ती  तो  ऐसे  लोगों  को  नौकरी  के

 दूसरे  वेज  के  सिलसिले  में  यह  बातें  कही  हिसाब से  यानी  साल  में  १५  दिन  के  हिसाब से

 गयी  हें  कि  ate  जो  रियायतें  उन  को  मिलती  या  एक  महीने  के  हिसाब  जो  भी  श्राप

 उन  को  भी  इस  में  जोड़  दिया  जाय  ।  इस  उस  हिसाब  से  दें  ।  लेकिन  जिन  की

 सिलसिले  में  हमारे  दोस्त  सोमानी  जी  ने  कहा  नौकरी  बहुत  कम  दिनों  की  उन  लोगों  के

 है  कि  किस  तरह  से  उस  का  हिसाब  रिलीफ  के  सम्बन्ध  एक  फ्लेंट  रेट  होना

 किस  तरह  से  वाटर  सप्लाई  लाइट  का  यानी  कोई  इस  तरह  का  रिलीफ  मिलना

 हार  दूसरे  सवाल  तय  किस  तरह  से  चाहिये  कि  जब  तक  उन  को  दूसरी  नौकरी  न

 इन  सब  का  प्रस सम ट  होगा  ।  में  इस  में  उन  के  मिल  तब  तक  उन  के  लिये  कुछ  न  कुछ

 साथ  राजी हूं
 ।  इसलिए  में  चाहता हूं

 प्रबन्ध  रहे  ।

 कि  जितनी  लोगों  की  पे  उस  के  ऊपर

 Qo  पर  सेंट  फ्लैट  रेट  इस  अ्रमेनिटीज के  लिये  रिट्रेंचमेंट के  बारे  में  कहा  गया है  कि
 :

 कंसीडरेशन  कर  के  जोड़  दीजिये  कौर  कह

 दीजिये  कि  इतने  की  श्रमंनिटीज़ उन  को  means  the

 मिलती  ।  इस  तरह  से  हिसाब  करने  में  किसी  termination  by  the  employer

 तरह  की  दिक्कत  नहीं  किसी
 तरह

 का  of  the  service  of  a  workman

 झगड़ा  नहीं  होगा  for  any  reason

 §26PSD
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 बहुत  से  रिट्रंचमेंट  तो  बिना  किसी  रीजन  हेंगे  तो  यह  उन  पर  लागू  नहीं  होगा  ।  छोटी
 के  होते  हैं  ।  तो  फार  ऐनी  या  विदाउट  छोटी  फैक्टरियों  के  देखने  के  बाद  मुझे  इस  का

 ऐनी  दोनों  की  इस  में  गूंजा दा  होनी  तजुर्बा  हम्ना  है  ।

 क्योंकि  बिना  रीजन  दिये  हुए  ही  बहुत  ले आफ  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  बदली
 से  लोगों  को  रिट्रेंच  कर  दिया  जाता  है  |  at  कंज्यूमर  वर्कमैन  के  लिये  इस  की  जरूरत

 नहीं  है  ।  बदली  वर्कमैन  के  लिये  श्राप  ने  at

 डेफिनीदन  देने  की  कोशिश  की  है  ।  लेकिन
 इस  में  बोनस  को  हटा  दिया  गया  है  |

 कैज्युअल  वोमैन  के  लिये  कोई  डेफिनीशन
 टोटल  इमाल्पुमेंट्स  में  यह  होना  चाहिये  |

 नहीं  है  ।  में  जानता हूं  कि  बिहार  सरकार  में
 जहां  एक  प्राफिट  का  सवाल  प्राफिट  से

 बोनस  मजदूरों  को  मिलता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में
 दस  दस  वर्ष  तक  काम

 करने  वाले  मज़दूर

 aia  भी  कंज्यग्रल  मजदूर  कहे  जाते  हैं  ।
 दो  मत  हो  सकते ह  कि  उस  को  इस  के  साथ

 नसरी  इंडस्ट्रीज  में  हम  लोगों  ने  लड़  कर  कहीं
 जोड़ा  जाय  या  न  जोड़ा  उन  को

 तीन  महीने  में  ate  कहीं  छः  महीने  जो
 मेट्स  देनें  के  रिलीफ  देने  के  सम्बन्ध

 लोग  काम  कर  रहे  उन  को  परमानेंट
 लेकिन  में  जानता  कि  बहुत  सी  फ़ैक्टारियों
 ०  है  ।  लेकिन  सरकारी  कर्मचारियों में  ग्रीवेंस  बोनस  मिलता  प्रोडक्शन  बोनस

 में  दस  दस  वर्ष  तक  काम  करने  वाले  जो  लोग
 मिलता  है  कौर  वह  उन  की  वेजेस  का  एक

 हैं  वह  टैम्बोरिन  कहलाते  हैं  ।
 हिस्सा  हो  गया  है  ।  ऐसी  हालत  में  ऐसे

 में  एग्रीकल्चर  डिपार्टमेंट  में  इस  तरह  के  वर्कर्स
 बोनस  को  श्राप  उन  के  वेतन  से  निकाल  देते

 ह्  इसलिये  कंज्यूमर  वर्कमैन  की  डंफीनीदन
 इस  का  असर  उन  के  ऊपर  खराब

 कप  नहीं  देंगे  तो  बहुत  से  लोगों  को  कंज्यूमर क्योंकि  वहू  बराबर  इतना  लेते  रहे  हैं  ।

 के  वारे  में
 करार  दे  कर  उन  के  साथ  इंसाफ  नहीं  हो  सकेगा  |

 एस्टैब्लिशमेंट

 तो  या  तो  इस  में  से  श्राप  इस  को  हटा यह  कहा  गया है  कि  मिस्टर  रोल  इतने

 आदमी  रख  जायेंगे  उन्हीं
 a

 >  लि  या  कैज्युअल  वमन  की  ग्रुप  कुछ  डेफीनी शन

 ब्लिशमं  ट  पर  यह  लागू  होगा  ।  में  यह  कह  देना  ताकि  उन  के  साथ  हाडंशिप  स  होनें  पाये  ।

 चाहता  मुझे  एसा  कहने  के  लिये  बहुत  से  इस  में  यह  कहा  गधा है  कि  अगर  कोई भी

 एम्प्लायर  यहां  a  हुए  हूं  माफ  दूसरा  काम  मजदूरों  को  दिया  जाय  कौर  वह

 कि  बहुत  सी  ऐसी  इंडस्ट्री  हैं  जो
 मीटर  रोल  पर  स्वीकार  न  करें  तो  ऐसी  हालत  में  उन  को

 बहत  आदमी  रखती  कांट्रैक्टर  रिलीफ  नहीं  दिया  जा  सकता
 ।

 मैं  जानता हूं

 के  ज़रिए  पे  करते  हे  कौर  इंडस्ट्री  का  काम  कि  मजदूरों  को  तंग  क्वीन  के  लिये  कुछ  इस

 कराते  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  चाहे  वह  कांट्रेक्टर  तरह  काम  दिया  जाता  है  दौर  वेतन

 के  जरिए  से  काम  या  रोल  के  कम  कर  के  दिया  जाता  है  कि  उन  के

 ज़रिए  वहां  जो  भी  काम  करने  वाले  स्टंट स  के  बरखिलाफ  होता है  ।  एक  फिटर

 सब  का  हिसाब  रखेंगे  तभी  मज़दूरों  के  को  कुली  का  काम  करन  को  दिया  जाता  है  i

 साथ  कुछ  न्याय  हो  |  fas  मास्टर  अच्छे  इंजीनियर  को  इस  तरह  का  काम  दिया

 रोल  की  बात
 कहेंगे

 तो  कितनी  ही  फ़ैक्टारियों  जाता  है  उस  के  स्टेटस  के  अनुसार  नहीं

 मैकग्रा  वहां  मीटर रोल  का  पता  होता  कौर  वेतन  भी  उसी  हिसाब  से  कम  कर

 ही  नहीं  चलेगा  ।  इसलिये  मीटर  रोल  की  बात  दिया  जाता  है  कौर  कहा  जाता है  कि  तुम
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 काम  करो  ।  वह  उस  तरह  का  काम  नहीं कर  तुम्हारे  लोगों  ने  स्ट्राइक  तुम  भी  निकलो

 सकते  न  वह  उस  के  अदी  हें  अर  वह  उस  के  तुम  को  हम  काम  नहीं  देंगे  ।  यह  चीज  शभ्रच्छे

 लायक़  ह्  न  उन्हों  ने  कोई  उस  तरह  का  काम  इंडस्ट्रियल  रिलेशन्स  के  लिये  ठीक  नहीं  होगी  ।

 करने  के  लिये  ट्रेनिंग  ली  है  ।  लेकिन  दिखावे  जहां  TH  स्लो  डाउन  का  सवाल  इस  के

 के  लिये  यह  इस  तरह  का  काम  दिया  जाता  है  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कहा  है  तौर  नेहा

 जिस से  कि  वह  छोड़  कर  चले  जायं  ।  इस  साहब  ने  भी  अपील  की  है  कि  स्लोडाउन

 तरह  की  कोशिश  मिल  मालिकों  की  तरफ़  से  oral  लीज  नहीं  है  ।  लेकिन  में  ard  से  पूछना

 होती है  ।  तो  नगर  इस  तरह  की  हालत  में  चाहता  भ्रध्यपक्ष  कि  मज़दूर  क्या

 ले  आफ  जायज  इस  तरह  की  करें  ।  उस  के  समने  इंडस्ट्रियल  डिसप्यूट्स

 बन्नात  ड्राप  रखेंग  तो  उस  से  इन्साफ़  नहीं  हो  ऐक्ट  उस  के  अन्दर  कनसीलियेशनਂ

 सकेगा  |  नरी  है  ।  उस  के  बाद  एडज्यूडिकेशन  ट्रेंड

 इंडस्ट्रियल  ट्रिब्यूनल  facades  ट्रिब्यूनल

 इस  तरह  से  चार  चार  पांच  पांच  नागौर

 यह  कहा  गया  है  कि  अगर
 मज़दूर  दूसरी  सात  सात॑  साले  TH  उस  का  मामला  इन

 जगह  काम  करता  हो  तो  उसे  मुआवज़ा  नहीं  मशीनरियों  के  बीच  में  पड़ा  रहता  है  ।  जब  तंक

 मिलेगा  |  इस
 तरह  की  हालत  में  उन  के  बीच  में  उत  का  मामला  पड़ा  रहे

 मालिक  कौर  मज़दूर  दोनों  में  यह  कंट्रीवर्शियल  तब  तक  वह  स्ट्राइक  नहीं  कर  सकता  ।  अरपन
 श्र  विवादास्पद  बात  होगी  ।  वह  दो  झ्रादमियों

 हथियार  को  वह  नहीं  चला  सकता  ।  दूसरी
 को  ले  जा  कर  खड़ा  कर  देंगे  कौर  कहेंगे  कि

 तरफ़  मिल  वाले  अखिलेश  ट्रिब्यूनल  का  हुक्म
 हम  ने  इस  मज़दूर को  काम  पर  रखा है

 ।
 ले  कर  किसी  को  भी  छांट  सकते  किसी  को

 इस  के  लिये  वह  बेचा रा  मजदूर  कसे  इंडस्ट्रियल  भी  हटा  सकते  हैं  ।  लेकिन  उत  इंडस्ट्रियल

 डिप्यूट  ट्रिब्यूनल  के  सामने  जावेगा  ?  इसलिये
 किक  डिसंप्यूंट  ऐक्ट  में  यह  प्रावीजन  कहीं  नहीं  fear

 इस  इलाज  को  इस  में  से  हटा  देना  चाहिये  ।
 गया  है  कि  मजदूर  चाहे  तो  इंडस्ट्रियल

 प्यूट  ट्रिब्यूनल  की  इजाजत  ले  कर  भी  कभी

 स्ट्राइक  कर  सकता  बल्कि  ले  श्राफ  क

 दूसरी  बात  स्लो  डाउन  शर  स्ट्राइक
 प्रावीजन  इंडस्ट्रियल  डिसप्यूट  ऐक्ट  में

 के  बार ेमें  कही  गयी
 है  उस  के  लिये  उगर

 छः  सात  साल  तंक  किसी
 ले  श्राफ  करना  पड़गा  तो  मज़दूरों  को  कर

 के  इन्तज़ार  करना  बड़ा  मुश्किल  है  ।
 मुआवज़ा  नहीं  मिलेगा  |  हम  सब  चाहते  हैं  बगैर

 ऐसी  हालत  में  वह  न  भी  चाहे  तो  भी  स्लो
 सरकार  चाहती  है  fig  स्ट्राइक  न  हो  अरार

 डाउन  हो  हो  जाता  है  ।  लेकिन  रा  झपना
 प्रोडक्शन  बढ़े  |  लेकिन  इस  तरह  की  हालत  में

 तजुर्बा
 है  कि  बिहार  में  इस  तरह  की  दो  ala

 तो  स्टाप  जो  मज़दूर  स्ट्राइक  पर  नहीं  हैं  उन
 मिलों  में  ऐसी  बातें  हुई  कि  मिल  वालों  की

 को  भी  श्राप  स्ट्राइक  कें  कुछ  लोगों  के  साथ
 तरफ़  से  स्लो  डाउन  किया  ate  मजदूरों

 बिठा  देते
 उन  को  ड्राप  बेकार  कर  देते  हैं  को  बदनाम  करने  के  लिये  कोशिश  की  गयी  ।

 तो  वह  तो  समझेंगे  कि  हम  न  तो  इधर  के  रहे

 दौर  न  उधर  के  ही  रहे  ।  हम  ने  स्ट्राइक  का  साथ  उन  की  कोशिश  यह  हुई  कि  चूंकि  भ्र पने

 नहीं  श्राप  का  सथ  दिया  कौर  प्रोडक्शन  गोदामों  में  उन  की  चीनी  भर  गयी  थी  सनौर

 बढ़ाने  की  कोशिश  की  ।  लेकिन  उन  को  श्राप  उस  हालत  में  वह  यह  नहीं  चाहते  थे  कि  हमारा

 मिल से  बाहर  करते  हैं  शौर  कहते  हैं  कि  प्रोडक्शन  जारी  दुसरी  जगह से  उन  के
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 [sto  जुगल  किशोर

 पास  प्रारंभ  ञ्  नहीं  रहा  था  इसलिये  बदनाम  खलबली  मच  गयी  ।  सरकार  ने  उन  के  मामले

 मज़दूरों  को  किया  गया  कि  वह  स्लो  करना  को  अपने  हाथ  में  लिया  कौर  दोनों

 चाहते  हें  ।  इस  सम्बन्ध में  जांच  की  गयी  दलों  के  आदमियों  को  बुलाया  कौर  एक  उन  के

 तो  पता  चला  कि  यह  भ्राक्षेप  गलत  सामने  प्रोसीडयोर  रखा  कि  श्राप को  गो  स्लो

 मालिक  स्लो  करना  चाहते  थे  शर  करना  है  तो  प्राप  गो  स्लो  कर  सकते

 उन्हों नें  यह  है
 प्रौढ़

 उल्टा  इलज़ाम  हैं  जब  मिल मालिक  समझौते  कौर

 लगाते  हं  मज़दूरों  पर  इस  के  लिये  ।  इस  तरह  वायदे के  अनुसार  श्राप के  हकों  को  नदें

 जब  कोई  मिलमालिक  इंडस्ट्रियल  tare की  कार्यवाही  नगर  एक  इम्पलायर्स  ही

 करते  होते  तो  में  कदाचित  इस  चीज  को  की  टिम्स को  पूरा  न  करे  तो  उस  हालत  में

 सदन  के  सामने  उपस्थित  न  लेकिन  में  श्राप  गो  स्लो  कर  सकते  लेकिन  दाते यह  है  कि

 श्राप  को  बतलाऊँ  कि  छोटे  छोटे  इम्पलायस  गो  स्लो  शुरू  करने  के  पहले  अप  को  उस

 की  तो  बात  ही  बड़े  बड़े  उद्योगपति  मिलमालिक  को  एक  हफ्ते  नोटिस  देना

 बिड़ला  तर  डालमिया  ये  तीन  जिन  की  पड़ेंगा  ।  हम  ने  इस  को  कबूल  आखिर

 गणना  हिन्दुस्तान  में  सब  से  प्रमुख  उद्योगपतियों  नैतिकता  का  तकाज़ा  है  कि  गो  स्लो  शुरू  करने

 में  की  जाती  उन  लोगों  की  फैक्टरी  में  से  पहले  हम  मिलमालिक  को  उस  की  सुचना

 जब  तक  नहीं  शुभ्रा  तब  तक  दे  दें  अरब  में  श्राप  को  कौर  सदन  को  बतलाना

 उन्हों  ने  मज़दूरों  के  हक़  नहीं  वे  हक़  चाहता  हूं  कि  मेरे  प्रान्त  बिहार  में  मालिकों

 जिन  के  बारे में  मद्रास  में  एक  समझौता कौर  जो  वायदे  के  इम्पलीमेंटेशन  करने  का

 वायदा हो  चुका  था  कौर  फलस्वरूप  उन  पर  झगड़ा  चार  कौर  पांच  साल  से

 मुकदमा
 चलाया  गया  लेकिन  क्या  नतीज़ा  चला  रहा  था  कौर  उन  का  इम्पलीमेंटेशन

 बाक़ी  सारे  चीनी  व्यवसाय  में  इस  स्लो  गो जहां  वायदे  के  मुताबिक  मिलमालिकों

 को  एक  लाख  रुपया  बतौर  के  बोनस  नोटिस  ने  दो  महीनें  के  अन्दर  पूरा  कर  दिया

 के  मज़दूरों  को  देना  पड़ता  वहां  और  मिलमालिकों  को  विवश  हो  कर
 मजदूरों

 इंडस्ट्रियल  डिसप्यूट्स  ऐक्ट  के  तहत  ऐसे  के  प्रति  किये  गये  अपने  वायदे  को  पूरा  करना

 मिल  मालिकों  पर  कोर्ट  में  दो  सौ  रुपया  जुर्माना  पड़ा  ।  आखिर  किया  भी  क्या  जाय  *  लेबर

 किया  अरब  भला  बतलाइये  कौन  डिपार्टमेंट  मालूम  होता  है  उस  को  इन  के

 मालिक  दो  सौ  रुपया  जुर्माना  भुगत  कर  इम्पलीमेंटेशान  करा ने  का  कोई  अ्रख्तियार  नहं

 बोनस  देने  इरादी  से  अरपना  पिंड  छड़ाना  न  है  उस  के  सारे  भ्रातियां  खत्म  हो  गय

 चाहेगा  शौर  जाहिर  है  कि  मिलमालिक  बिहार  में  जो  परिस्थिति  उत्पन्न  हुई  उस  के

 जुर्माना  देना  ज्य।दा  पसन्द  करते  थे  बनिस्बत  लिये  न  नेहरू  जी  को  अर  न  हमारे  श्रम  मंत्री

 एक  लाख  देनें  के  ।  ऐसी  अवस्था में  गिरि  जी  को  कोई  ख्याल  उन्हों  ने  न  तो

 जब  मज़दूर  स्ट्राइक  नहीं  कर  सकते
 तो  उस  को  देखने  की  कोशिश  की  कौर  न  ही

 अपनी  जायज़  मांगें  और  हक़  मनवाने  के  लिये  उस  को  हल  करने  की  दिशा  में  कोई  कदम

 उन  के  पास  सिवाय  गो  स्लो  के  प्रौढ़  कोई  तब  श्राप  ही  बतलाइये  मजदूरों  के

 दूसरा  उपाय  नहीं  रह  जाता  विवश  हो  कर  पास  अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिये  जिनका

 जब  बिहार  में  कुछ  मिल  में  मज़दूरों  ने
 गो  स्लो  वायदा  मिल  मालिक  कर  चुके  हैं  सिवाय

 किया at  मिल मालिकों में  उस  के  फलस्वरूप  गो  स्लो  करने  के  कौर  दूसरा  कौन  उपाय
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 वच  रहता  है  मज़दूरों  को  afar  में  सब  तरह  जरूरत  नहीं  है  शौर  आपस  में  एक  एग्रीमेंट

 से  लाचार  होकर  गो  स्लो  का  हथियार  अपन  करते  हैं  और  अगर  एग्रीमेंट  पूरा  नहीं  होता  है

 हाथ  में  लेना  पड़ता  है  कौर  इसी  वह  तो  उस  को  कमिश्नर  को  रेफ़र  किया  जाता  है

 मिल-मालिकों  से  उन  के  वायदों  को  इम्प्लीमेंट  कौर  मसला  हल  करने  के  एक्सपर्ट

 कराने  में  कामयाब  होते  र  में  तो  कहुंगा  लोगों  की  भर  कौर  दूसरे  लोगों  की  कमेटी

 कि  इसके  लिये  मिल-मालिक  ही  जिम्मेदार  हैं  ।  बैठती  है  जो  इस  सारे  सवाल  की  पूरी  तरह

 मज़दूरों  को  काम  देकर  रिलीफ़  न  जांच  करती  है  कौर  यह  देखती  है  कि  वाकई

 देना  बहुत  बड़ी  बेइंसाफ़ी  होगी  इस  सिलसिले  रिट्रचमेंट  होना  चाहिये  या  नहीं  और  रिट्रेंचमेंट

 में  में  भी  कह  चाहता  हं  कि  रिलीफ़
 अगर  जरूरी  समझती  है  तभी  वह  इस  के  लिये

 ज्यादा  मिलने  का  एक  कारण  एपेलेट  इजाज़त  देती  है  भ्र न्य था  नहीं  ।  में  तो  यह

 ट्रिब्यूनल भी  है  कौर में  समझता  हुं  कि  जब  तक  कहूंगा कि  इस  तरह का  बिल न  लाकर

 हम  एपेलेट  ट्रिब्यूनल  को  ख़त्म  नहीं  करते  हैं  एक  इलाज  का  बिल  उन  को  लाना  चाहिये

 तब  तक  मज़दूरों का  कोई  भला  नहीं  होने
 था  ताकि  art  की  परिस्थिति  में  जब  हम

 वाला  क्योंकि  यह  देखा  गया  है  कि  मज़दूर  बेकारी  का  प्रश्न  हल  करना  चाहते  हें  तो  कम  से

 कम  जो  लोग  काम  पर  लगे  हुए  उन  को
 लोग  मुक़दमा  नहीं  लड़  सकते  ष् थि त्नौर  बहुत

 जल्दी  टायर  आउट  हो  जाते हैं  झ्र  मुक़दमे  तो  बेकार न  करें  ।  एक  तरफ़  तो  हम  बेकारी

 के  फ़ैसले  की  कोई  मियाद  निश्चित  कर  दें  प्रौढ़  को
 मिटाना

 चाहते  हैं  र  दूसरी  तरफ़  हम  काम

 टस  बिहार  कौर  उड़ीसा  जहां पर  पर  लगे हुए  लोगों  यह  कुछ

 ऑझाखिरी  फ़ैसला  होता  है  वहां  पर  मज़दूर  पहुंच  ब  नहीं  देता है  ।  लेकिन  यह  नहीं कर

 नहीं  पाता  है  we  क़रीब  क़रीब  एकतरफ़ा  सकते  सरकार में  इतनी  हिम्मत नहीं  है

 छटनी  शादी के  विषय  में  जाता  कि  वह  छटनी  को  बिल्कुल  रोक  सके  तो  कम

 में  चाहता  हूं  कि  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स  ऐवट
 से कम  उस  को  एक  मशीनरी तो  ऐसी  way

 के  भ्रमर  ऐसे  ऐसे  प्राचीन  जो  मजदूरों  के  सब  जगह  बना  देनी  चाहिये  अर जबतक जब  तक

 हक़  के  बरख़िलाफ़  नेशनल  इंटरेस्ट के  उस की  राय  न  ले  ली  उस  की  प्रायर

 ख़िलाफ़  प्रोडेक्शन  के  खिलाफ़  हैं  श्र  सेक्शन  न  हो  जाय  तब  तक  कोई  भी  इम्पलायर

 सामाजिक  न्याय  के  खिलाफ़  उन  सब  एक  श्रादमी  को  यहां  से  न  निकाले  |

 प्रा  वाहनों
 को  हटाने  शौर  उन  में  संशोधन

 श्री  क्‌०  Ho  देसाई  :  कुछ करने  के  हेतु  इस  मौजूदा  बिल  में  गुंजायश

 होनी  चाहिये  थी  ।
 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि

 यहं  विधेयक

 अप्रत्याशित  था  |  किन्तु  छुंटनी  प्रदान

 यह  कहा  गया  है  कि  एक  महीने का  गत  तीन-चार  वर्षों  से  बराबर  चर्चा  का  विषय

 नोटिस  देकर  किसी  को  हटाया  जा  सकता  रहा  है  और  वास्तव  में  यह  विधेयक  शौर  भी

 में  समझता हूं  कि  इस  तरह  की  किसी  को  पहले  TAT  चाहिये  था  ।  विशेषकर  स्वतन्त्रता

 हटाने  अथवा  करने  की  बात  श्राम  तौर  प्राप्ति  के  पश्चात  से  में  समझता हूं  कि  मज़दूर
 पर  नहीं  होनी  चाहिये  |  बिहार  में  रिट्रेंच मेंट  वर्ग  ने  उत्पादन  बढ़ाने  में  बड़ा  महत्वपूर्ण  भागਂ

 के  मुताल्लिक़  हमने  एक  पालिसी  अखितयार  अदा  किया है  किन्तु  मिल-मालिको ंने  उनके

 की  है  जिसके  मुताबिक  पहले  मज  टूर  यूनियन  प्रति  अपना  wien  पूर्णतया  नहीं  निभाया  है  ।

 कौर  मिल-मालिक  बैठते  हैं  शर  वापस  में  यह  वे  समय  की  आवश्यकताओं  के  साथ  नहीं

 तय  करते  हें  कि  इतने  मज़दूरों  की  भ्  मिल में  चले  हें  ।  छंटनी  अथवा  का  प्रदान
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 के०  के०

 मजदूरों  पर  प्रेत-छाया  की  भांति  मंडराता  प्रस्तुत  जायेगा  परन्तु  पता  नहीं  कि

 रहता है
 ।  यदि  उन्हं  नौकरी  की  सुनिश्चितता  उस  के  सम्बन्ध  में  देर  क्यों  की  जा रही है  ।

 प्रदान  न  कीਂ  जाए  तो  श्राप  उन  से  क्षमता  पूर्वक  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  सामयिक

 काम  करन  की  आशा  नहीं  कर  वक्त  |  नौकरी  तथा  बारह  महीने  चलने  वाले  उद्योगों  में  कोई

 की  अ्रनिद्चित॑ता में  उन  का  बेचैन  कौर  चिन्तित  ग्रस्त  नहीं  रखा  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  म

 चीनी  उद्योग  को  ही  ले  लीजिये  ।  गरे  के रहना  झ्रनिवायं  ही  है  ।  झ्राखिर  वे  भी  मानव

 जिन्हें  अरपन  जीवन  के  लिए  पेट  भरने  की  मौसम  में  तो  मज़दूरों की  संख्या  १०००  तक

 प्रा वश्य कता हती  है  late  के  लिए  पहुंच जाती  है  किन्तु  इस  में  से  ५०  या  ४०

 उन्हें  मद् नाव ज़ा  नहीं  दियां  जायगा  तो  वे  खायेंगे  प्रतिशत  कम  से  कम  ऐसे  होते  ह  जो  पूरे  साल

 क्या  ?
 यहां  केवल  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  काम  करते  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  उन  पर

 यदि  किसी  मज़दूर  को  बिना  उस  के  कोई  भी  लाग  हो  ।  यदि  एसा  हुआ  तो  उन्हें

 कसूर  क  ले-प्राण  किया  जाता  है  तो  उसे  परिस्थितियों  से  विवश  होकर  काम  से  अलग

 घी  मजूरी  दी  जाए  ।  यद्यपि  ae  पर्याप्त  करे  दिया  जा  सकता  है  तथा  कोई  भी  हर्जाना

 नहीं  है  तथापि  इस  से  वह  उस  दिन  अपने  पेट  नहीं  दिया  जा  सकता है  |  भ्रतएवं  सामयिक

 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  विधेयक  को में  कुछ  तो  पहुंचा  ही  सकेगा  |  में  समझता हूं

 लागू  चाहिये  प्रस्तावित कि  यह  रारुअ्रात  ही  है  ।
 इसलिए  में  इस  विधेयक

 का  स्वागत  करता  ह  ।  घारा  २५  क  को  निकाल  दिया

 fea |
 श्री  सोमानी  ने  कहा  कि  मुआवजा  दे  देने

 नि
 चात  इस  बात  का  कोई  प्रदान  नहीं  रह  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  प्राता कि  यह  लाभ

 जाना  केवल  उन  कारखानों  तक  ही  सीमित  पाया चाहिए  मजदूर  अधिकरण

 अथर  न्यायालय  के  सम्मुख  जाएं  |  समझता  रखा  गया  है  जिन
 में

 कम
 से

 कम  ५०  व्यक्ति

 fe  यह  उचित  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  काम  करते  हों  ।  कारखाना  अधिनियम  के

 में  तो  केवल  ae  उपबन्धित  है  कि  अनसार  तो  २०  व्यक्ति  जहां  पर  काम  करते  हों

 अथवा  छंटनी  की  अवस्था  में  उसे  कम  से  कम  उसी  को  कारखाना  समझा  जाता  है  ।  यदि

 इतना  मुआवजा  दिया  जाए  ।  वह  ल-सराफ  ५०  व्यक्तियों  की  ही  सीमा  रखी  गई  AT  हो

 या  छंटनी  ठीक  थी  AT  नहीं  यह  प्रीत  कानून  सकता  ह  कारखानंदार  तक  पर  ATA

 के  तय  करने  का  है  दौर  मजदूरों  को  इस
 प्रशन

 करवाने  लगें  तथा  ओपन  कारखानों  में  मजदूरों

 को  उठाने  का  अधिकार  मुझे  अदा है  की  कम  कर  दें  ।  अतएव  मेरा  निवेदन

 कि  श्रम  मंत्री  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करेंगे  |  वै  कि  घारा  २४५  क  (  )  में  २०  व्यक्तियों  से

 म  इस  विधेयक  का  प्रस्तुत  रूप  में  पूर्ण
 अधिक  व्यक्तियों का  उल्लेख न  किया  जाये

 ।

 स्वागत  करता  हूं  रोक  मुझे  आशा  है है  कि
 में  विधेयक  की  धारा  २४  ड  से  सहमत

 सदन  इसे  ए  कमत  से  पास  करेगा  |
 नहीं  धारा  २५ ड  (१)  में  कहा  गया

 भरी  सिंहासन  सिह  कि  यदि  कोई
 मजदूर

 वैकल्पिक  काम  करने

 दक्षिण  यह  विधेयक  सरकार  र  से  ह ह ैतो  उसे  हर्जाना  नहीं

 की  भलाई के  लिये  प्रस्तुत  किया  है  ।  हम  तो  हो  है  मजदूर  को  ऐसा  काम

 पतवा
 आशा कर  रहे  थे  कि  "AH  सम्बन्ध  जाये  जो  की  प्रतिष्ठा  के
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 नहों  ।  S49 WHIT  वैकल्पिक  काम  के  नाम  पर  काम  करते  रहे  ह  ।  अतएव  इस  उपबन्ध  में

 मालिक  मजदूरों  को  काम  से  श्रलग  कर  संकते  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  जिस  से  कुछ

 तथा  उन्हें  हर्जाने
 से  भी  वंचित रख  सकते हैं

 ।  मज़दूरों  की  ग़लती  के  कारण  सारे  मज़दूरों  को

 हानि  न  उठानी  पड़े  ।
 धारा  २५ ड  (२)  के  ware किसी  भी

 उस  मजदूर  को  हर्जाना  नहीं  दिया  जायगा  श्री  कासलीवाल  :

 जो  दिन  में  कम  से  कम  एक  बार  नियत  समय  जिन  लोगों  ने  इस  विधेयक  की  आलोचना
 मान  लीजिये पर  हाजिरी  नहीं  देता  है  ।  की  है  यदि  वे  इस  की  पृष्ठभूमि  जानते  होते  तो

 मजदूर  बीमार  हो  जाता  है  ब तर  नहीं  त्र  पाता  कभी  भा  ऐसा  न  करते  |  सरकार  मिल-मालिकों

 है  तो
 उस  को  रजनी  से  हाथ  धोना  तथा

 मज़दूरों
 में  कुछ  बातों  सम्बन्ध  में

 मेरा  माननीय  मंत्रीਂ  से  निवेदन  है  किः  वह  समझौता  हो  जाने  के  TTA  ही  यह  विधेयक

 इस  बात  को  ठीक  करने  के  सम्बन्ध  में  पूरा  पूरा  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  वास्तव  यह  तो

 ध्यान  दें  ।
 पूंजी  ate

 श्रम  मेल  है  ।  मेरे  विचार  में

 इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपने  की  झावद्यकता जब  श्राप  मजदूर  को  परिस्थितियों  से

 विदेश  हो  कर  काम  से  अलग  कर  देते  हं  तो  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  मालिक
 प्रौढ़  मजदूर

 वह  दूसरी  जगह  काम  तो  ढूँढेगा  ही  ।  परन्तु
 के  बीच  पहले  ही  से  हम्ना  क  भी  समझौता

 घारा  ५  = व्  (३)  के  ग्रनुसार  उसे  उतने
 इस  विधेयक  के  उपबन्धों पर  लागू  न  होना

 चाहिये  ।
 दिनों  के  लिये  हर्जाना  नहीं  दिया  जायेगा

 जितने  दिन  वह  अन्य  स्थान  पर  काम  करता  है  ।

 इस  तरह  तो  श्राप  यह  चाहते  ह  कि  मज़दूर  श्री  टो०  बी०  fags  राव

 खाली  बैठा  रहे  ौर  कोई  काम  न  करे  |  मेरे  क्योंकि  ug  संयोजक  विधेयक  प्रस्तुत  ही  कर

 विचार  में  यह  ठीक  बात  नहीं  यदि  वह  दिया  गया  है  तो  इस  के  अनुबन्धों  का  शरन  दर्शी

 दूसरी  जगह  नौकरी  पा  जाता  है  साप  प्रभाव  होना  चाहिये  अर्थात  स्थायी  श्रम  कमेटी

 उस  का  हर्जाना  क्यों  रोकते  मेरा  निवेदन  के  समझौता  करने  के  समय से  ।  बहुत  से  ऐसे

 है  कि  इस  उपबंध  को  निकालਂ  दिया  जाये  ।  कारखाने  ह  जिन  में  मालिक  मज़दूरों  को

 निकालते  नहीं  हू  कयों  कि  उन्हें

 धारा  २५  =  (¥)  में  बतलाया  है  कि  संघों
 का

 डर  होता  है
 ।

 वे  मज़दूरों का  पुल

 मजदूर  को  परिस्थितियों  से  विवश  हो  कर  बना  देते  हूँ  जिस  में  फालतू  मज़दूरों  कौ  रखा

 अलंग  किये  जाने  पर  भी  हर्जाना  नहीं  दिया
 जाता है

 ।  इन्हें  पूरी  मजदूरी  दी  जाती  है  ।

 जायेगा  मजदूर  को  अलग  इस  लिये  पर  इस  विधेयक  में  अलग  किये  गये  मजदूरों

 किया गया  है  कि  हड़ताल हो  गई  है  या  कारखाने  को  केवल  ५०  प्रतिशत  ही  देने  की

 के  किसी  भाग  में  काम  करोਂ  नीति  के  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अतः  यह  विधेयक

 अनुसरण  करने  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  प्रगतिशील  नहीं  है  ।

 हो  गई  है  ।  इस  उपबन्ध  के  अनुसार  साप

 कुछ  मज़दूरों  को  अरन्य  मजदूरों  की  ग़लती  के  जहां तक  छंटनी  का  सम्बन्ध
 है  मेरे

 लिये  सज़ा  दे  रहे  हं  ।  यदि  कारखाने  के  कुछ  विचार  में  औद्योगिक  विवादों  को  सरकार

 मज़दूर  जान  बूझ  कर  काम  में  डालते  को  निर्देश  करने  तथा  सरकार  द्वारा

 हू  तो
 उस  के  लिये

 आप  उन  मज़दूरों  का  fren  भ्र धिक रणों  को  निर्देश  करने  की  बजाय

 क्यों  रोकते  हैं  जो  ईमानदारीਂ  से  सीधा  तरीका  भ्र पना या  जाये  ।  यदि
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 यहं  समझते  हू  कि  छंटनी  की  श्राववयकता  सम  किसी  भी  मजदूर  को  निकोल  नहीं

 नहीं
 है  तो

 उन्हें
 इस

 बात  की
 छूट  होनी  चाहिये  सकता  है  जब  तक  कि  समझौता  सम्बन्धी

 कि  वे  सीधे  ही  झ्रधघिकरण  को  निर्देश  कर  सकें  कार्यवाही  समाप्त  नहीं  हो  जाती  है  ।  यदि

 तथा  न्यायनिर्णयन  की  मांग  कर  सकें  |  इस  में  संशोधन  surat  परिस्थिति  सुधरने  की

 सामयिक  कारखानों  में  बराबर  काम  बजाय  बिगड़  ही  जायेगी  ।

 करने  वाले  मज़दूरों  के  लिये  इस  में  कोई  में  चाहता  हूं  इस  खण्ड  को  निकाल  दिया

 व्यवस्था  नहीं की  गई  कम  से  कम  उन  लोगों  जाये  जिस  का  सम्बन्ध  हड़ताल  या  धीरे

 कोको  संरक्षण  दिया  ही  जाना  चाहिये  जो  ऐसे  काम  करोਂ  के  कारण  मज़दूरों  को  निकाल  देने

 कारखाने
 में  वर्ष

 भर  कोम  करते  रहते हें  |  ऐसा  भी  कई  बार  हुमा  है  जब  मजदूरों

 अंजनी  के  सम्बन्ध  में  यह  बात  स्पष्ट  रूप  को  हडताल  की  भ्रांति  के  लिये  मज़दूरी  दी

 से  उल्लिखित  कर  दीਂ  जानी  चाहिये  कि  ey  दिन  गई  है  ।  मत  इस  उप-खण्ड  की  श्रावश्यकती

 का  उपदान  तो  न्यूनतम  यदि  कोई  नहीं है  ।

 खाना  अधिक  लाभ  उठाता  है  तो  उसे  fire  इस  संयोजक  विधेयक  का  उन

 उपदान  देना  चाहिये  ।  पंचाटों  संविदा त्यों  पर  कोई  प्रभाव  न

 वैकल्पिक  काम  की  व्याख्या  ठीक  ठीक  होना  चाहिये  जो  कि  मालिक  श्र  मजदूरों

 कर  at  जानी  चाहिये  ।  क्यों  कि  यदि  श्राप  के  बीच  हुई  हों  कौर  जिन  के  अनुसार  रिक

 समय  तक  काम  दिया  जा  सकती  हो  या कुशाल  कारीगर  को  साधारण  मज़दूर  के  काम

 पर  लगा  देते  ह  तो  परिस्थिति  बहुत  विषम  अधिक  हर्जाना  दिया  जा  सकता  हो  |

 हो  सकती  है  ।  कुशल  कारीगर  को

 कारखानों  के  बन्द  किये  जाने  के  सम्बन्ध
 कारीगर  का  ही  काम  दिया  जाना  चाहिये

 में  कोई  विशेष  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।
 तथा  साधारण  मजदूर  को  साधारण  मज़दूर

 का  हावड़ा  से
 प्रति  कारखानों  के  बन्द  किये  जाने

 का  समाचार  प्राप्त  हम्ना  है  ।  में  इस  सम्बन्ध

 बदली  मज़दूरों  को  कोई  संरक्षण  में उस  समय  विस्तार में  कहूंगा  जब  इस  पर

 नहीं  दिया  गया है  ।  बम्बई  की  कुछ  कपड़ा  खण्ड  वार  विचार  होगा  ।  में  श्री  श्रीकान्तन

 मिलों  में  तीन  या  चार  वर्ष  तक  काम  करते  नायर  के  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं

 रहने  पर  भी  मज़दूरों  को  सुची  पर  कि  इसे  प्रवर  समिति को  सौंप  दिया  जाये  ।

 Wal  पड़ता  है  ।  में  ने  अपने  संशोधन  द्वारा

 यह  सुझाव  रखा  है  कि  इन  मजदूरों  को  भी
 श्री  नी०  बा०  गांधी

 :  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  इस  विधान से निकाल  दिये  जाने  पर  हर्जाना  दिया  जाये  ।
 विद्वेष  संबंघित  क्योंकि  में  बम्बई  के

 हम  ने  श्रीਂ  सोमानी  जो
 मिलों  के  मज़दूरों  वाले  क्षेत्र  से  चुना  गया  हूं  ।

 मालिक  संघ  के  भ्रध्यक्ष  ह्  यह  मांग  करते  हुए  सभी  सदस्यों  ने  इसਂ  विधेयक  का  स्वागत

 सुना है
 कि  औद्योगिक  विवाद  किया  है  श्र  झ्रालोचना  हुई  भी  है  तो  इस  के

 १९४७  की  धारा  ३३  में  संशोधन  किया  दुर्बल  होने  की  या  बहुत  अधिक  न  करने  की

 जाये  ।  यदि  इस  धारा  में  संशोधन  किया  ही  हुई  में  इसे  ७. झाग  की  कौर  उठाया  गया

 ग्या  तो  परिस्थिति  भर  भी  गम्भीर  हो  जायेगीਂ  एक  पग  मानता हूं  और  यद्यपि  यह  अन्य  देशों

 इस  धारा  के  भ्रन्तगंत  कोई  भी  मालिक  उस  जितनी  सामाजिक-सुरक्षा  नहीं  देता  तथापि
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 यह  एक  एतिहासिक  विधान  है  शर  हम  बहुत  बनाए  रखने  या  अन्य  शब्दों  में  प्रभावी  मांग

 अधिक  की  अदा  भी  नहीं  कर  सकते  ।  विदेशों  बनाए  रखने  की  अ्रवश्यकता  बताई  5 ar,  जो

 से  तुलना  करना  ठीक  क्योंकि  रहे  विधान  सर्वथा  उचित  है  |

 बन  जानें  पर  बहुत  कुछ  हमारे  श्री  सोमानी  ने  इस  का  समर्थन
 श्रम  की  उत्पादन-क्षमता  पर  निरभर  है  कौर

 किया  और  इस  से  मिल-मालिकों  के  वर्ग
 कोरे  विधान  द्वारा  यह  संभव  नही ंहै  |  गोरों

 की  इच्छा  का  आभास  मिलता  है  ।  उन  का  यह
 उत्पादन-क्षमता  लगाई  गई  पूंजी  पर  निसार

 सुझाव  fe  श्रम  को  क्षतिपूर्ति देने  की  समस्या

 है  ।  बेल्स  में  खान  उद्योग  एक  पुराना  और  पर  पूरा-पूरा  विचारे  किया  जाए  और  कुछ

 सुसंगठित  उद्योग  है  ।  अब  यदि  वहां  के  समय  ौर  लगाया  भले  ही  अच्छे

 मजदूर  को  प्रति  दिन  १०  fate  मिलें  तौर
 इरादे  से  रखा  गया  पर  यह  इस  विषय  में

 पेंसिलवेनिया  के  खान-मज़दूर  विशे  विलम्ब कारी  और  यह  विधान

 को  २०  शिलिंग  प्रति  दिन  तो  इस  का  यह  कोई  बहुत  जल्दी  थोड़े  ही  ar  गया  है  ।  श्री
 we  कदापि  नहीं  कि  वेल्स  खान  मजदूर  कम

 खंडूभाई  देसाई  के  शब्दों  में  इसे  और  भी  शीघ्र

 कार्यकुशल  है  यां  ब्रिटिश  सरकार  विधान  द्वारा
 art  चाहिए  था  ।  बल्कि  इस  विधेयक  को

 उस  की  मजदूरी  बढ़ाने  को  तेयार  नहीं  है  ।  सामने  लाने  के  नाते  में  इस  वस्त्र-संकट  को

 अमरीका  के  मजदूर  को  दूना  इसीलिए  मिलता
 भी  प्रिया  ही  समझता  बर  यह  बात

 है  कि  पूंजी-सामग्री  की  अ्रधिकता  के  कारण
 मन्त्री  ने  स्वयं  मानी  है  ।  पर  श्री  सोमानी की

 वहां  के  मजदूर  की  उत्पादन-क्षमता  अधिक  बात  पर  भी  हमें  ध्यान  देना  चाहिए  wk

 भारतीय  खान-मजदूर  भी  कैम  कार्य  कुशल  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  इस

 नहीं  पर  पूंजी  सामग्री  ही  इस  अंतर  का  समस्या  पर  फिर  पूरा-पूरा  विचार  किया

 कारण  बनती है
 ।  डीट्रौइ ट  स्थित  फोड़े-का  रखाने  मजदूरों  या  मालिकों  किसी  केਂ  ऊपर  दोषी  रोपण

 में  सैकड़ों  भारतीय  काम  करते  पर  वहां  करने या  टीमें  चलोਂ  वाली  नीति  हमें  भुला

 भारतीय  मज़दूरों  को  कार्यकुशल  न  मानते  हुए  देनी  चाहिए  |  यह  एक  सुस्पष्ट

 कभी  नहीं  निकाला  गया  ।  केलीफोर्निया  are  सुलिखित  विधान है  ।  इसਂ  प्रकार के  किसी

 कनाडा  में  भारतीय  किसान  वहां  के  अन्य  विधान  की  सफलता  दोनों  पक्षों  के  सहयोग

 किसानों  जितना  ही  काम  करते  हं  पर  भारत  पर  निर्भर  हमारा  मूल  मन्त्र  होना  चाहिये

 आने  उन की  उत्पादन-क्षमता  घट  जायेगी  |  मिल  रहा  उसे  स्वीकार  करो  कौर

 बम्बई  में  एक  स्टीमर  का  माल  उतारने  में  अधिक  प्राप्त  करने  के  लिए  उद्यम  करो  ह

 yo  आदमियों  को  दो  दिन  लगते  पर  न्यू या कं  श्री  एन०

 में  वे  आधे  दिन  में  ही  यह  कर  लेंगे  ।  दोष  मज़दूरों
 सूचित  जातियां  )  देश में  मज़दूरों  को

 का  बल्कि  पूंजी  सामग्री  का  है  ।  बड़े
 सुविधा  देने  वाले  इस  विधान  का  में  स्वागत

 पैमाने  पर  होने  वाली  बेरोजगारी
 करता हूं  ।  हमारी  लोकप्रिय  सरकार  ने

 समाज  कौर  उद्योग  सभी  के  लिये  बुरी  मजदूरों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  बहुत  कुछ
 भले  ही  इस  बेरोजगारी  का  कारण  हड़ताल  किया परन्तु  अभी  बहुत  कुछ  करने  को
 या  तालाबन्दी  या  बुढ़ापा  या  बीमारी

 बाकी  पड़ा  इंगलैण्ड कौर  जर्मनी  के  मजदूरों
 अस्थायी  रूप  से  बिठा  रखना

 की  तुलना  में  हमारे  मजदूरों की  दशा  बहुत

 हो  या  छंटनी  हो  या  arias संकट  हो  |  माननीय
 गिरी हुई  है  और  हमें  उस  के  सुधारने की

 मित्र  श्री  त्रिपाठी  ने  कामकरों  की  क्रय-शक्ति  पुरी-पुरी  चेष्टा  करनी  चाहिए  ।
 में  श्री  खंडूभाई
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 एन०

 देसाई
 की

 बात
 से  सहमत हूं  ,

 और  श्री
 वी  ०

 बी  ०
 मजदूरों  &  लिए  भी  शीघ्र  ही  एक

 गांधी
 की  बात से  जो  मज़दूरों  की  अपेक्षा  विधान  बनाएगी  ।  मेरे  राज्य  में  धान  के  एक

 मालिकों को  अधिक  संरक्षण देने  के  पक्ष  में  पल्ले  का  दाम  रुपए  जो  ४-४  वर्ष  में

 जब  कि  दूसरे  देशों  में  शारी  रिक  श्रम  करने  बढ़  कर  २२  रुपए  हो  कौर  इस  का  सारा
 वालों  आदर  होता  दुर्भाग्य से  हमारे  लाभ  जमींदारों  ने  ही  उठाया  |  मजदूरों  को

 देश
 में

 आलसियों
 की  पूजा  होती  हमारे

 कुछ  भी  न  मिला

 यहां  श्रम  को  सम्मान  की  दृष्टि  से  नहीं  देखा  पश्चिमी  देशों  में  प्रवेश  समाज  सुधारक
 जाता  ।  दक्षिण  भारत  में  तो  मज़दूरों  का

 बुरा  हाल  मैसूर  में  चमड़ा  तथा
 विधान बने  हैं  ।  खुशी की  बात  है

 कि  हमारी

 सरकार  भी  श्रीगणेश  कौर  रही  है  ।  भले  ही
 चमड़ा  रंगाई  उद्योगों  में  ३०-४०  वर्षों  तक

 कुछ  सदस्य  इस  का  विरोध  पर  एक

 काम  कर  चुकने  पर
 भी

 मज़दूरों  को  निकाल
 अ्रध्यादेदा  के  स्थान  पर  जाने  वाले  इस  विधेयक

 दिया  जाता  है  ।  प्रौर  उन  को  मकान  या  न्य

 कोई  सुविधा नहीं  दी  जाती  कौर  उन  के  बच्चे
 का  में  स्वागत  करता  देश  में  मज़दूरों  का

 सब  प्रकार  से  शोषण  होता  रहा  है  ।

 दर-दर  भीख  मांगते  फिरते  हैं  ।  शर  मुझे

 माननीय  श्रम  मंत्री  का  ध्यान  इस  कौर  आकर्षित
 श्रम  मन्त्रालय  मजदूरों  को  निवास  स्थान  देने

 के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करेगा  ।  में  नें
 करते  हुए  खेद  होता  है  कि  मैसुर  में

 कारखाना
 देखा  है  fe  पैसे  वाले  मालिक  सदैव  विधि  के

 विधियों  को  भली  भांति  कार्यान्वित  नहीं
 उपबन्धों  का  पालन  न  करने  की  चेष्टा

 किया  जाता  ।
 करते  सरकार  इस  का  ध्यान

 फिर  ऐसा  लगता है
 कि  यह  मंत्रालय  रखेगी  ।  में  इस  का  स्वागत  करता  हुं  तौर

 केवल  औद्योगिक  श्रम  के  ही  लिए  है  ak  ara  है  सदन  विशेष  विवाद  के  इसे

 खेतिहर  श्रम  के  लिए  राज  तक  कुछ  नहीं  पारित  कर  देगा  ।

 गया  ।  जनसंख्या-रिपोर्ट  के  अनुसार  पंडित  alo  एन०  मालवीय  :

 देश  में
 २५

 करोड़  व्यक्ति  खेती  पर  प्रत्यक्ष  जनाब  चेयरमैन  जो  बिल  पद्

 या  अपव्यय  रूप  सें  आश्रित  पर  सरकार ने
 है  उस  में  तो  कोई  विरोध  की  बात  नहीं  है  ।

 खेतिहर श्रम  की  are  तनिक भी  ध्यान  नहीं  लेकिन मुझे  ताज्जुब  मुझे  हैरत है  शर
 दिया

 ।  sa  समय
 आ

 गया  है
 कि  सरकार

 अफ़सोस
 भी  हूँ  कि

 हम  जिस  तरीके  से  इंडस्ट्री

 इधर  भी  ध्यान  दरार  कुछ  f  ama
 श्र  लेबर  के  रिलेशन्स  को  बनाना  चाहते  हं

 अन्यथा  राष्ट्र  की  प्रगति  नहीं हो
 सकती  ।

 उसमें  हमने  कोई  ऐसा  कदम  नहीं  उठाया  हैं

 ग्राम  में  इंगलैंड  के  एक  फार्म  में  ठहरा  था  कि  जिससे  हम  कम  से  कम  अपने  संतोष  के

 वहां  खेतिहर  मज़दूर  को  पुरे  वर्ष  रोजगार  का  लिए  यह  कह  सकें कि  इस  समस्या  का  इस  वक्त

 भरोसा  रहता  वह  घंटे  काम  करता
 है  दौर  यह  एक  ऐसा  हल  हूं  कि  जो  कुछ  दिन  के  लिए

 उसे  उचित  मकान  ate  मजूरी  मिलती  ।  हमने  इस  चीज़  को  ad  ख्याल  के

 उसे  दो  रुपये  प्रति  घंटे  से  भी  अधिक  मिलता  लाकर  ठहरा  दिया  हैं  ।  अप  इतने  दिनों  में

 और  प्रतिदिन  १४५  रुपये  से  कम  नहीं  मिलते  ।  कुछ  टुकड़ों  में  दो  तीन
 बातें  लाये  हैं

 ।  एक  तो

 जर्मनी
 में  भी  प्रति  घंटे  २-२  मार्क  मिलते  हैं

 ।  इंडस्ट्रीज  के  रेगूलेशन  के  लिए  आपने  एक  बिल

 इसकी  तुलना  में  हमारे  श्रम  दशा  बहुत  पास  किया है  और  फैक्टरी  ऐक्ट  स्थापित  पास

 गिरी  हुई  है  ।  सरकार  खेतिहर  किया  हूँ  |  इसके  बाद  एक  यह  डिस्प्यूट्स  ऐक्ट
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 दें  वह  करो  कौर  झगर  नहीं  करोगे  तो  तुम  को पास  किया हैं  जिसमें  हम  इस  वक्त  असेसमेंट

 जो  हक  हमने  दिया  हैँ  वह  हम  नहीं  देंगे  ।
 लाय  हू  कौर  इसका  मतलब  यह हं  कि  मालिक

 शर  मजदूरों  की  जो  समस्या  राज  पाया  होने
 वही  मालिक  श्र  मज़दूर  कीसी  बात  हुई  ।

 वाली  है  शर  जो  ज्यादातर  मिलें  रोक  का  रखाने
 राज  भी  इंसान  इंसान  का  मालिक  बन  सकता

 बन्द  होने  वाले  उनमें  जो  मज़दूरों  के  बहुत
 हम  इस  चीज़  को  सिद्ध  कर  रहे  ह  ।  इससे

 पीछें  हम  कदम  नहीं  हटाते  हें  ।
 से  झगड़े  पड़  रहे  थे  उनके  लिए  अप  यह  मेजर

 लाये  ह  ।  लेनी  इस  मेजर  से  हेम  किस  चीज  दूसरी  बातਂ  जो  ज्ञापन  इसकी  पुष्टि  में

 को  सिद्ध  कर  रहे  हं  ?  इससे  हम  यह  सिद्ध  कर  कही  हैं  वह  यह  है  कि  अगर  ग्रुप  स्लोडाउन

 हे
 हूँ  कि  ara  भी  हमन  अपने  दिमाग  से  या  इस  किस्म  की  चीज  करेंगे  तो  भी  हम  कुछ

 मालिक  He  मज़दूर  के  रिश्ते  को  नहीं  हटाया  नहीं  देंगे  ।  हम  अराज  मज़दूरों  के  उस  इतिहास

 a a
 ।  में  ug  कहना  चाहता  हं  कि  ब  यह  वह  को  पलटना  चाहते ह  जिसको  मज़दूरों  ने

 वक्त है  जबकि  हमारे  दिमाग  में  यह  तबदीली  खून  बहा  कर  लिखा हे  |  अपनी  इस  मिल्कियत

 होनी  यह  परिवर्तन  होना  चाहिए  झपने  इस  हक  को  उन्होंने  अपना  खून

 कि  हम  मालिक  ्र  मज़दूर  के  रिस्ते  को  खत्म  बहा  कर  हासिल  किया
 |  जिस  वक्त  वह

 करें  दौर  जो  हमारे  यहां  की  इंडस्ट्रीज  मजबूर  हो  जाते  ह  उस  वक्‍त  उनको  स्ट्राइक

 जो  हमारे  यहां  के  कारखाने  जो  हमारे  करना  पड़ता है  ।

 प्राकृतिक  साधन  ह  जिनका  इस्तेमाल  हम  उस  वक्त  वह  इस  क़िस्म  की  चीज  को

 अपनी  सम्पत्ति  बढ़ाने  में  कर  र हे  उनको  हम  अख्तियार  करते  ह  ।  यह  ग़लत हैँ  कि  वह  मिलों

 सब  की  बराबर  की  मिल्कियत  समझे  |  अगर  से  या  फैक्टरियों  से  ज़बरदस्ती  से  कोई  अरपना

 हमारी  ज़हनियत  इस  तरह  से  बदल  जाती  हक़  मनवाने  के  लिये  इस  क़िस्म  का  क़दम

 तो  श्राप  इस  बिल  में  जिस  सिद्धान्त  को  मान  उठाते  ह  ।  मुझे  भी  कुछ  तजुर्बा ह  ।  मेने  भी

 कर  बैठ  ह  बहू  सिद्धान्त  हरगिज  नहीं  हो  सकता  इस  चीज़  को  महसुस  किया  है  ।  जब  वह

 था  सनौर  वह  यह  कि  एक  कारखाना  चल  रहा  दान  हो  जाते  हं  ।  जब  मजदूर  परेशान  हो  जाते

 a  ~~  ११.१५
 उस  कारखानें  को  कुछ  का  रखानेदार  बन्द  ९.  तो  वह  बार  बार  रिप्रेंजटेदान  करते

 करते  हू  तो  झ्रापने  इसी  सिद्धान्त  को  कायम  दरख्वास्तें  देते  हें  कौर  जब  बिल्कुल  मज़बूर
 रखा  हँ  कि  जिस  तरह  नौकर  के  साथ  रखा  हो  जाते  हूं  तब  सामूहिक  रूप  संप्रदान  करने

 जाता  हँ  ।  अगर  हरापन  अपने  नौकर  से
 का  उन  को  अवसर  मिलता हैं  |  उस  को  श्राप

 खाना  नहीं  पकवाया  है  तो  अप  चाहते  हूं  कि  एक  तरीक़े  से  तो  श्रस्तियार  देते  दूसरे

 वह  आपका  बिस्तर  ही  कर  दे  या  श्राप  उसको  तरीक़  से  उसके  अधिकार  को  हटा  लेते

 अपने  साथ  बाजार  ही  ले  जायं  |  इसमें  जो  गोया  कि  वह  एक  तरह  से  गुलाम  जिस  पर

 पन  बात॑  कही  ह  वह  इसी  सिद्धान्त  की  पुष्टि  बाप  मेहरबानी  करके  उसकी  झोली  में  एक

 करती  हैँ  कि  कारखाने  को  बन्द  कर
 टुकड़ा  दान  के  लिये  डालते  हें  |  मेरे  ख्याल  में

 दिया  कौर  जो  मजदूर  लोग  है  उनसे  श्राप  हमारे  इस  बिल  का  यह  बुनियादी  sar

 कहते  हूं  कि  श्राप  रोज़  जाकर  हाजिरी  दीजिये  ग़लत ह  |  इसको  बदलना  चाहिये  ।  में  इस  के

 जिस  तरह  से  कोई  मुलजिम  हो  झर  उससे  सिलसिले  में  और  ब्यौरेवार  जब  aaa

 कहां  जाय  कि  पुलिस  स्टेशन  पर  रोज़  तुमको  aaa  तब  कहूंगा  |  लेकिन  तभी  उसूली  तौर

 बतलाना  चाहिए  कि  तुम  हाजिर  हो  या  नहीं  ।  पर  बाप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पर

 द्रास  को  ग़ौर  करना है  ।  यह  बिल  राज  हमारे उनसे  कहा  जाता  है  कि  हम  तुम  को  जो  काम
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 सामने  गाया  इसे  हमें  पास  करना  क्योंकि  तादाद  हूँ  ।  ये  मुट्ठी  भर  जिन  के  साथ

 अगर  ATT  इसे  पास  नहीं  करते  ह  तो  दूसरी  बहुत  मेहरबानी  का  बरताव  BIT  ्र  तक

 उलझनें  पैदा  होंगी  ।  इसलिये  में  इसका  समर्थन  बरते  त्न  रहे  कभी  भी  हम  को  इस  तरह

 तो  करता  लेकिन  म॑ਂ  चाहता  हूं  कि  हमारे  के  ख़तरे  में  नहीं  डाल  सकते  हें  ।  इसलिये  यह

 लेबर  मिनिस्टर  साहेब  इस  बात  की  कोशिका  जो  रेग्युलेशन  एक्ट  इस  को  तो  ड्राप  पास

 करें  कि  लेबर  तौर  इंडस्ट्री  के  रिश्तों  को  एक  कीजिये  इस  वक्त  इस  को  तो  पास  करना

 जगह  ला  कर  के  ऐसा  खड़ा  करें  जिससे  कि  लेकिन  जेसा  मने  कहा  दूसरा  बिल  भी  श्राप

 हमारी  पंचवर्षीय  योजना  पूरी  रहें  सफल  हो  बाद  में  लाइये  ।

 सके  ।  हैरत  की  कोई  इन्तहा  नहीं  रही

 जबकि  एक  तरफ़  तो  अप  इंडस्ट्रियल  हम  को  नये  इलैक्शन  के  बाद  भी  साल

 डेढ़  साल  हो  गया  ।  इस  से  पहले  भी  कई  ag लेशन  एक्ट  पास  करते  हे  र  जब  हम  कहते

 हे  कि  भोपाल  के  wat  एक  इंडस्ट्री  बन्द  पड़ी  गुज़र  लेकिन  हम  उन  तमाम  चीज़ों  को

 हुई  उसको  श्राप  नहीं  चलाते  ।  सवाल  करने  पुरी  तरह  से  रेग्युलेट  नहीं  कर  सके  |  में  चाहता

 पर  कि  वह  मेच  फैक्टरी  बन्द  पड़ी है  श्राप  क्यों  हूं  कि  इस  क़िस्म  का  एक  बिल  ला  जिंस

 उसको  नहीं  चलाते  हे  तो  जवाब  ड्राप  देते  हें  के  अन्दर  हमारी  इंडस्ट्री  के  सारे  रिश्ते  एक

 कि  उस  के  लिये  भ्रच्छी  मशीनरी  की  जरूरत  ऐसे  लेवल  पर  हों  कि  जहां  मजदूर  अर  मिल

 मालिक  का  रिता  ख़त्म  हो  उस  बिल  को
 हूँ  ।  क्या  आपने  इसी  के  लिये  इंडस्ट्रियल

 डिसप्यूट  एक्ट  कों  बनाया  क्या  इसी  के  लिये  पास  जो  हमारी  फैक्टरियां  हूं  उस  में

 इस  को  पास  किया  है  ?  क्या  जब  तक  अच्छी  प्राफिट  फैक्टर  तो  लेकिन  वह  हमारी

 समान  रूप  से  मिल्कियत  होनी  चाहियें मशीनरी  नहीं  कोई  फैक्टरी  गव  मेंट

 नहीं  चला  सकती  ?  यह  बात  तो  कहीं  एक्ट  में  इस  तरह  की  भावना  उस  बिल में  होनी  चा

 नहीं  कही  गयी  थी  ।  यह  मांग  कभी  नहीं  थी  ।  मगर  हम  इस  के  खिलाफ़  कुछ  करते  ह  तो  वह

 कहा  तो  यह  गया  था  कि  इंडस्ट्रियल  डिसप्यूट  हमारे  बुनियादी  सिद्धातों के  ख़िलाफ़  की  चीज

 ऐक्ट  में  अगर  हम देखेंगे कि  में  ने जिमें में  खराबी  हो  जाती  है  जो  भ्रमणी  नहीं  है
 |

 ञ्  गयी है  कौर  वह  इस  को  ठीक  तरह  नहीं

 चला  सकता  तो  ग्रुप  उस  को  ले  लेंगे  अ्रौर
 इस  के  साथ  जेसा  मेरे  एक  मित्र  ने

 कार  की  तरफ़  से  चला वेंग  ।  लेकिन
 लेबर  की  प्रोडक्टिविटी  तौर  कैपिटल

 मालूम  पड़ता  ऐसा  करने  से  इसलिये  डरते
 इनवेस्टमेंट  की  भी  बहुत  सी  चीजें  ह  ।  लेकिन

 हूँ  कि  शायद  मिल  वालों  के  संगठन  का  बल
 साथ  साथ  यह  भी  बात है  कि  हम  जो  कुछ

 इतना  बढ़ा  हुमा है  कि  वृक्ष  सरकार  के  खिलाफ़
 पैदा  करते  हम  जो  कुछ  भ्र पना  प्रोडक्शन

 बगावत  कर देंगे  शर  हेगड़ा  करने  लग॑  जावेंगे
 करते  हँ  उस  को  किस  तरह  से  खपाते  उस

 श्र  हमारी  हुकूमत  नहीं  चल  सकेगी  |  लेकिन
 की  उपयोगिता  क्या  है  ?  अगर  हम  कपड़े

 में  कहता  हूं  कि  श्राप  उस  का  डर  न
 की  गांठें  बहुत  सी  बना  लेते  लेकिन  वहं

 झप  उस  जनता  पर  विश्वास  करिये  जिसने
 अगर  हमारी  दूकानों  में  पड़ा  रहता है

 शौर

 कि  हम  को  यहां  पर  ला  कर  बिठाया  ह  और
 वह  स्टारों  में  जमा  हो  कर  सड़ता  रहता

 है

 श्राप  उस  जनता  की  जरूरत  के  साथ  तो  उस  ददा  में  फिर  मजदूर  की  क्या  हालत

 जिस  में  मजदूर  कौर  किसानों  की  बड़ी  भारी  उस  pret  की  हालत  क्या  होगी  |
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 कोशिश  की  जाती  है  ।  मिल  मालिक  ही  इस
 इस

 बारे
 में  हम  क्या  कर  रहें

 ?  हम ने  इस

 का  क्या  प्लानिंग  किया है
 ?  एक  तरफ़  तो  तरह  की  बात  करते  कारखानेदार  ही  इस

 हमारी  मिलें  इतना  crest  लेकिन  प्रकार  की  बात  करते  हें  ।  वे  aaa  हितों  की

 उस  की  खपत  किस  तरह  से  किस  रक्षा  के  लिये  अनेक  प्रकार  की  बातें  सोचते

 तरह  से  उस  कीं  तिजारत  होगी  ।  जो  हमारी  कहतेहैं  |  हमारा  यही  तजुर्बा  शरू  से  आखिर

 फैक्टरियां  हं  वह  अगर  अपने  प्रोडक्शन  को  तक  रहा है  ।  इस  बिल  के  पहले  ड्राप  ने  जो

 खपा  नहीं  सकेंगी  तो  उन  की  दीवानेपन  की  we  भ्राडिनेन्स  पास  किया  यह  खुद  ही  इस

 हालत  हो  जायगी  ।  लेकिन  इस  की  शायद  बात  की  दलील  है  कि  अप  को  मजबूर

 कोई  पिक्चर  हमारे  प्लानिंग  में  नहीं  झरा  रही  होना  पड़ा  है  कि
 श्राप  जल्दी  से  इस  लैजिस्लेशन

 उ = G  ।  इस  लिये  मं  श्राप  का  ध्यान  इस  तरफ़  को  काम  में  वरना  समस्याएं  ज्यादा

 दिलाना  चाहता  हुं  कौर  जोर  दे  कर  कहना  बिगड़  सकती  हँ  ।

 चाहता हूं  कि  इस  तरह  से  टुकड़े टुकड़े
 में

 श्री
 कर

 इसलिये  मं  इस  बिल  का  समर्थन  करता बारजी  तौर  साफ़  एक  ख़तरे  को  कुछ  समय

 के
 लिये  टाल  कर  ड्राप  कोई  लम्बी  शान्ति  हूं  गौर  साथ  ही  साथ  यह  adit  करता  हूं  कि

 स्थापित  नहीं  कर  संकते  ।  नगर  श्राप  को  ae  भी  जल्दी  हम  ऐसा  मज़दूरों  का

 एक  सुखी  कौर  समृद्धिशाली  भारत  बनाना  है
 बान  लायेंगे  जिस  की  वजह  से  हम  यह  estes

 और  अगर  हमरी  पंचवर्षीय  यो  जना  को  पूरी
 चल  डिस्पयूट  केआर  इस  तरह  के  तमाम

 मामलों  को
 तरह से  सफल  बनाना  है  तो  फिर  जरा  कौर  एक  ऐसे  लेबिल  पर  ला  कर

 = तेजी  के  ay  क़दम  उठाने  की  जरूरत  G  '  रखेंगे  कि  जिस  में  सिल  मालिक  शौर  मज़दूर

 का  इन्सान  कौर  इन्सान  का  रिश्ता  रहे  । इस  तरह  की  सुस्त  रफ्तार  से  हम  अग  नहीं
 =  | बढ़  सकते  ्  इसलिए  इस  बिल  का  में  आजकल  जो  प्रवृत्ति  उस  का  खात्मा  हो

 अगौर  एक  समानता  की  भावना  AAA  हो  | समन  करता  हूं  लेकिन  श्राप  से  यह  अरपिल

 यही  कह  कर  कौर  फिर  एक  बार  अर  न प  लि  कर करता  हूं  कि  कम  से  कम  इस  बिल  को  पास

 कर  के  श्राप  इस  कौर  एक  व्यापक  बिल  के  में  बैठता हूं  ।

 लावें
 ।

 अप  मज़दूरों  के  जीते  हुए  अ्रधिकार  को
 श्री  कशबेयंगार  इतने

 इस  तरह  मत  खत्म  कीजिये  |

 भाषणों  के  बाद  में  अब  थोड़ी  सी  ही  बातें

 कहूंगा  |  में  श्री  नायर  के  प्रवर  समिति
 हम  यह  महसूस  करते हूं  कि

 जब  यह  कहा

 निर्देश  सम्बन्धी  प्रस्ताव  क  विरोध जाता है
 कि  मजदूर  जान  कर  स्लो  प्रोडक्टिविटी

 की  बातें  करते  हे  तो  यह  उन  के  प्रति  अविश्वास  करता  हूं
 ।

 में  पूरे  मन  से  नहीं  तो
 आध

 की  ही  बात  हो  जाती  है  ।  मेरे  ख्याल  से  यह
 मन  से  ही  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 बात  ग़लतफ़हमी  से  फैलाई  गयी  है  ।  में  हूं  ।  बहुत  दिनों  से  लोग  वार्षिक  विवाद

 समझती  हूं  कि  यह  स्लो  प्रोडक्टिविटी  की  बात  विधेयक  का  आमूल  पुनरवलोकन  चाह  रहे

 ग़लतफ़हमी  की  बिना  पर  ग़लत  अनुभव
 थे  ।  विद्यमान  विधेयक  किसी  भी  प्रकार

 की
 पर  क़ायम  है  ।  मजदूर  ग़लत  पर्याप्त  नहों  है  और  उसे  समाप्त  करके  हमें

 तरीक़े  से  कभी  इस  तरह  की  बात  नहीं  कर  उसके  स्थान  पर  एक  संगठित  विधेयक  लाना
 ि

 सकत  है  ।  जब  कभी  भी  कुछ  होता  है  तो  चाहिए  ।  वस्त्र  उद्योग  का  संकट  टालने

 मज़दूरों  को  दबाने  की  कोशिश  की  जाती  के  लिये  लागू  किया  वह  जिस

 का  स्थान  अब  यह  विधेयक  ले  रहा  सर्वथा
 मजदूरों  को  बचपन  अघिकार से  वंचित  करने  की
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 केशवेयंगा

 था  ।  मेरे  निर्वाचित  भ्षेत्र  में  श्री  alo  ato  गिरो  :  सदन  के  सभी

 wae  मिल  में  हड़ताल  होने  जा  रही  वर्गों का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  wears
 जो  इस  अध्यादेश  के  कारण  टल  गई  |  सदस्यों  द्वारा  की  गई  रचनात्मक  आलोचनाओं
 इस  सदन  के  सदस्यों  के  लिये  श्री  को  असुरक्षा  के  लिये  में  उसका  आभारी  हुं  ।  में  इन

 अन्दाज  कठिन  है  ।  मेरे  यहां  सबका  ध्यान  रखूंगा  और  कुछ  तो  मेरे  अगामी
 मिल  के  १४  मजदूर  दिल  भर  काम  कर  संशोधनों  में  ही  समेट  ली  waar  ।  at

 के  अपने  घर  गये  ।  चार  बजे  बिता  कारण  श्रीकान्तन  नायर  कहते  हें  कि  खोद  पहाड़
 नोटिस  लगा  दिया  गधा  कि  उसी  और  निकली  चुहिया  ;  सौभाग्य  से  मेरा

 r दाम  से  उनकी  छंटनी  कर  दी  ग  ह्  नाम  गिरि  है  और  यह  लज्जा  की
 ऐसी  fare  स्थिति  ar

 ः  |  मजदूरों  ही  बात  है  कि  मेरे  आर  सरकार  के  श्री  से

 को  छंटवा  या  अश् था यो  रूप  में  ७  रखने
 नाहिया  टी  निकले  ।  पर  अस्थायी  रूए  से

 के  सम्बन्ध  में  सामता  करना  पड़ता  बिठाये  रखनें  के  विष  पर  मेंने

 ह  आशा  माननीय  मंत्री
 बड़े  बड़े  श्रम  नेताओं  के  साथ  श्रम  किय  था  ।

 को  समेटने  वालाਂ  एक  संशोधन  अवश्य  विगत  जुलाई  में  at  स्थायी  समिति  की

 रख  देंगे  |  उन्होंने  इस  विषय  में  जो  बैठक  में  देश  के  सभी  मजदूर  संघों  सभी

 दवा सन  fear
 उससे  मुझे  खुशो  हूं  |  मालिक  संतों  सभी  राज्य  सरकारों  के

 और  भारत  सरकार  के  प्रतिनिधि  उपस्थित
 में  जानना  चाहुंगा  कि  संगठित  विधेयक

 थे  और  इस  बात  पर  पूरा  पूरा  विवार
 के  लिये  देर  क्यों  हो  रही  है

 ?  क्या  वह  गया  समिति  में  एक  और  मजदूरों
 एक  नये  संकट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  के  प्रतिनिधियों  और  दूसरी  ओर  att  श्रीराम
 मालिकों  को  अब  यह  देने  समय  जैसे  बड़े  बड़े  उद्योगपति  और  कुछ  योरोपी
 आ  है  और  बहुत  कुछ  उत्तरदायित्व

 पूंजीपतियों  के  बीच  इस  विषय  में  एक  समझौता
 सरकार  के  ऊपर

 हँ
 कि  मालिक  वे  नहीं  ं  हुआ  था  ।

 देश  के  नागरिक  मालिक  हूं  और

 मजदूरों  के  साझीदारी  हो  हैं  ।  इस  अध्यादेश  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर

 और  इस  विधेयक  से  वे  यह  समझने  लगे  हैं  आसीन

 कि  अस्थायी  रूप  में  बिठा  रखने  के  समय  में

 मजनूं  की  मुसीबतों  में  हिस्सा  मुझे  पण  तिष् वास  है  और  में  समझता

 बटाना  पड़गा  |  उनका  यह  समझना  ठीक  हूं  कि  सदन  fram  ही  मुझे  यह  आश्वासन

 नहीं  &  कि  वें  जब  चाहें  तब  मजदूरों  को  रख  देगा  कि  में  मजदूर  लोगों  को  धोखा  नहीं

 या  निकाल  सकते  हें  ।  में  माननीय  दे  सकता  |  श्री  श्री  के०  के ०  देसाई

 मंत्री  से  संगठित  निधेय  में  विलम्ब  का  कारण  श्री  एच०  एन ०  श्री  श्री  बासदेव

 qed  हुए  इस  विधेयक  का  हार्दिक  स्वागत  श्री  दिन  तथा  मसाल ८  कान्ति

 मजदूरों  को  धोखा  नहीं  दे  सकते  ।  आई०
 करता  यद्यपि  इसमें  कई  दोष  हैं  ।

 एन०  टी  To  सी  To  आई०  टी०  यू०  सी ०

 सभापति  महोदय  :  पर्याप्त  चर्चा  हो  यू०  Zo  Yo  तथा  एच०  एम०  एस०
 के

 चुकी हूँ  अब  में  माननीय  मंत्री  को  बुलाता  प्रतिनिधि  नियोजकों  के  साथ  एक  कमरे

 हुं  ।  में  ज्यूरी  के  रू  में  एकत्रित  हुए  थे  ।,  एक
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 अवसर  पर  तो  मेंने  यह  कह  fear  था  कि  जब  प्रतिनिधि  के  नाते  ,  तब  तक  चेन  से  नहीं

 तक  वे  समझौता  नहीं  में  उन्हें  कम  रे  जब  तक  झप  देश  के  प्रत्येक  काम

 में  बन्द  रखूंगा  ।  उन्होंनें  इस  बात  को  अपनाया  करने  वाले  के  लिये  काम  रहने  तथा

 और  सब  सीमित  से  नियमों  कर  लिपा  |  जिस  सुविधायें  प्राप्त  न  हो  जो  उस

 कं  जन्म  सिद्ध  अधिकार  xr  eq  लिये में  सदन  के  सत्र  दलों  के  सदस्यों  से  कहूंगा

 देश  के  समस्त  मजदूरों  के  के  रूप  में
 हमें  भी  सब  पहलुओं  पर  विचार  करना

 अथवा  इस  सरकर  के  श्रम  मंत्री  के  रूप  में  पंच  वर्षीय  तथा  अन्य  योजनाकारों  का

 यह  मेरी  बनाई  हुई  नहीं  हूं  ।  यह  उद्देश्य  जनता  के  अधिकारों को  सुरक्षित

 श्रमिकों  के  समस्त  प्रतिनिधियों  का  प्रयत्न  रखना  तथा  सरकारी  काम  में  यदि  कुछ

 जो  विभिन्न  दलों  से  सम्बन्ध  रखते  कमियां  उनको  दूर  होत  है

 तथा  यह  भी  अनुभव  करते  हैं  कि  देश  की

 जहां  तक  बेकारी  और  छंटनी  रक  स्कन्ध
 वर्तमान  परिस्थितियों  के  अधीन  इस  से  अधिक

 एस  बतलाया  गया है  कि  कि  यह  विधान
 कुछ  नहीं  हो  सकता  |

 नियोजकों  की  ओर  संकेत  करता  जिन्हों

 ६  म०  प०  ने  श्रम  के  प्रति  अपना  उत्तरदायित्व  नहीं

 जिससे  यह  विंमान  wads  उत्पन्न

 में  बड़ा  भाग्यशाली  हगा  कि  मुझे  खाली  हुआ  यदि  वे  लोग  बीस  वब  पहले  अपने

 दिनों  में  पूरा  पारिश्रमिक  मिलेगा  ।  दूसरे  उत्तरदायित्व  का  अनुभव  करतें  और  कम करों

 दल  के  व्यक्तियों  ने  जिन  व्यक्तियों  का  art  को  संघटित  होे  में  बाघक  न  बन  कर  तथा

 किया  में  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयत्न  कहूंगा  |  उनकी  सहायता  के  लिये  कुछ  तो

 इंस  बात  को  सिद्ध  करने  के  लियें  कि  यह  श्रम  विधियों  के  faa  ही  सब  झगड़ों

 समझौता  बड़  सोच  विचार  के  पश्चात  किया  में  समझौता  हो  और  यह  विंमान

 गया  में  इस  समझौते  के  कुछ  खंड  पढ़  स्थिति  न  होती  ।

 कर  सुनाऊंगा  ।  आपकों  विश्वास  दिलाता

 हूं  कि  हमनें  नये  यथा  वादी  और  क्रियात्मक  में  सदा  ही  इस  बात  पर  जोर  हूं

 कि  व्यापार  सम्बन्धी  झगड़ों  में  लोगों
 व्यक्तियों  के  नाते  इस  विषय  पर  विचार

 ar  द्वारा  faa  गये  निर्णय  से  आपस  में  गया
 करने  के  समझौता  किया  a  ।

 समझौता  अधिक  चिरस्थायी  होता  है  ।
 हम  सबने  अपन  मजदूरों  के  हितों  के  लिये

 संघर्ष  कियां  और  सदन  इस  बात  को

 अस्वीकार  नहीं  करेगा  कि  इन  ‘q  से  अधिक  में  निस्संकोच  भाव  से  कहूंगा  कि  मुझे

 अपने  set  से  विपरीत  जा  कर  निर्णयन व्यक्तियों  ने  अपना  जीवन  ही  मजदूरों  के

 हितों  में  लगा  दिया है
 में  फिर  से  कहूंगा  लोक  उपयोगिता  तथा  गैर  लोक-उपयोगिता

 कि  देग  की  आर्थिक  परिस्थिति  और  aeq  के  क्षेत्रों  में  mata  को  जारी  रखने

 कई  कारण  ऐसे  हैं  कि  हमें  यह  समझौता  करना  में  सहमत  होना  क्योंकि  में  समझता

 जिसके  खंडों  इतनी  कड़ी  था  कि  नियोजक  ठीक  बातों  को  न  समस

 चना  की  जा  रही  ह  ।  समझौते  के  औचित्य  कर  arma  आर्थिक  स्थिति  का  लाभ  उठा

 a की  जांच  करना  आपके  लिये  ठीक  है  रह  इस  लिये  मेंने  निर्णय  किया  कि

 में  आप  से  सहमत  और  चाहे  आज  श्रम  श्रम  acta  विधेयक  की  धारा  १०  को  कुछ

 मंत्री  के  नाते  भविष्य  में  मजदूर  नेता  अथवा  समय  के  लिये  रखा  जाय  ।  अतः
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 में  माननीय  सदस्य  से  कड  सता  हूं  कके  यदि  हम  सब  व्यक्ति  बेकारी  क  सम्बन्ध

 गया संचित  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं  किया  में  इस  faa  पर  पहुंचे  हूँ  कि  इसमें  सफलता

 तो  इसका  कारण  यह  है  कि  मं  संभव ताओं  तभी  हो  सकती  जब  मजदूरों  के  नेता

 को  सोचने  तथा  काम  करने  वाल  और  अपने  अधिकार  और  और

 नियोजक  लोगों  के  संघों  के
 मन  में

 क्या  साथ  ही  नियोजक  लोग  ay  अपने  अधिकारों

 इन  बातों  का  पता  लगाने  का  प्रदत्त  कर  और  उत्तरदायित्वों  को  समझ  ।  जब  हमने

 रहा  कि  हमार  लिये  कौन  सा  मेग  उपयुक्त  श्रम  काय  शुरू  कोई  विधान
 १५

 हमारे  संगठन  की रहेंगा  ।  हमने  प्रश्नावली  जारी  और  नहीं  था ।

 हमारे  भागों  का  और इसके  बाद  त्रितलीय  सम्मेलन  जिस

 के पश्चात  सात  व्यक्तियों  की  समिति  बैठी  |  गान्धी  के  आदेश  का  पालन  करने  कि

 इसके  पश्चात्‌  श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हड़ताल  अंतिम  उपाय  होना  wa

 हुआ  ।  अब  स्थिति  यह  है  कि  में  दूसरे  बाकी  सब  साधन  बेकार  हो  हमको

 मंत्रालयों  का  प्रतिनिधित्व  करने ठे  अपने  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  यदि  हमारा  सत्य

 और  अहिंसा  के  सिद्धान्त  पर  विश्वास

 सनाज  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  किस  तभी  हम  नियोजकों  के  सन्मुख  ठीक  ढंग

 से  अपनी  मांगों  को  रख  और  यदि प्रकार  संतोष  कग  विधेयक  जाप  |

 वे  उन्हें  स्वीकार  नहीं  तब  हम  निश्चय

 ही  सीधी  कार्यवाही  करेंगे  ।  हमने  एसा
 दूसरी  बात  में  यह  कहूंगा  कि  श्रम  विधान

 किया  और  विजय  पाई  |  इस  बात  को
 पर  गलत  ढंग  से  विवार  किया  जाता  हैं

 ठीक  भाव  से  हृदयंगम  कर  लेना  चाहिए  ॥
 आप  चाहे  कितने  हो  पृष्ठों  में  आने  वाडा

 इतना  कहने  के  में  १४  बात  में  कुछ
 व्यापक  श्रमविधात  बना  परन्तु  उसका

 बातें  के  सम्बन्ध  में  जिन  पर  केन्द्रीय
 तब  तक  कोई  विद्वेष  लाभ  नहीं  जब  तक

 तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  तथा
 प्रजातंत्र  आधार  पर  मजदूरों  क  संघ  नहीं

 मजदूरों  और  नियोजकों  के  संघों  के  प्रतिनिधियों
 वे  न्याय  पूर्ण  ढंग  से  अपनी  मांगों

 से  बनाई  गई  त्रितलीय  समिति  ने  सहमति
 तथा को  पूर्वक  प्रस्तुत  दी  ताकि  आप  यह  जान  सकें  कि  हम

 नियोजक  लोग  उद्योग  के  प्रमुख  हिस्सेदार
 ने  आधे  दिल  से  अथवा  गम्भीरता  विहीन

 मजदूर  क  सद्व्यपवाहर  करने  की
 ढंग  से  ये  नि युंग  नहीं  किये  |  जिसे  हम

 आवश्यकता  को  अनुभव  नहीं  करते  |  मे
 बहुत  पवित्र  समझते  हँ  |

 सदा  यहीं  कहा  करता हूं  कि  कमकर  ही

 उद्योग  के  स्थायी  और  वास्तविक  हिस्सेदार  इन  बातों  के  विषय  में  यह  उद्धत  करूंगा  :

 होते  हैं  ।  कर्मकारों  के  नेताओं  और  नियोजकों

 विहीन  बेकारी  के  लिये  मुआवजा को  मेरे  दो  सिद्धांतों  को  हृदयंगम

 कर  लना  चाहिए  i  मं  विशवास  के
 देने  की  योजना  सरकारी  तथा  गैरसरकारी

 दोनों  क्षेत्रों  में  लागू  होनी  चाहिये  पै

 साथ  कह  सकता  हूं  कि  जो  भी
 विधान  पारित

 किया  उसे  ठीक  ढंग  से  कार्यान्वित  डा०  लंका  सुन्दरम  को  यही  आशंका
 a.

 fear  जा  अन्यथा  निश्चय  ही  यह  अब  हैव ्  उन्हें
 दें

 आश्वासन  दिलाता  प् Q

 गलत  ढंग  से  कार्यान्वित  हो  गा  ।  कि  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  लागू  होता है  ॥
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 प्रतिशत  मूल  वेतन  और  मंहगाई  बेठन  वाल  श्रम  के  प्रतिनिधियों के  संदूकची

 भत्ते  कमंकरों  को  भी  महराबे  के  रूप  में  दिये  पर  विश्वास  रखना  जिन्होंने

 जायेंगे
 मजदूरों  के  लिये  अट्ट  सेवा  की  हैँ  ।

 क्या  आपक  कहन  का  यह  आशय  हू
 यह  कोई  बड़ा  विधान  नहीं  है  ।  परन्तु

 fe  हम  किसी  न  किसी  ढंग  से  aaa को  कर्मचारियों के  दृष्टिकोण  से  यह  बहुत  महत्व
 वंचित  रखना  चाहते  हे

 ?  बेकारी क
 पर्ण  ह  |  राज  यदि  किसी  कर्मचारी  की  छटनी

 विषय  में  विदेशों  में  प्रशासित  इस  प्रकार  की
 कर  दी  जाती  ह  तो  वह  दर  दर  की  धूल  फांकने

 विधि  का  पूर्णनिइ्चय करने  तथा  देवा  और
 लगता  परन्तु  इस  विधान  से  उसे  छटनी  हो

 विदेश  की  परिस्थितियों की  गवेषणा  करने
 जाने  पर  भ्र गले  ही  दिन  से  wal  मरने  की

 के  हम  इस  समझौते पर  पहुंचे  हे  |
 नौबत  नहीं  जायेगी  ।  उसे  सोचने  विचारने

 ay  में  लाभ  की  कालावधि ca  दिन  से
 का  अवसर  मिलेगा  ।  यदि  उसे  दुबारा  काम

 अधिक नहीं  होगी  ।  यह  योजना  उन  मिल  जाता  हे  तो  वह  भाग्यशाली  कौर  यदि

 एक  महीने तक  भी  उसे  काम  न  मिले  तो  भी कारखानों  पर  लाग  नहीं  की  जायेगी  जिन  में

 ५०
 से  कम  कर्म कर  काम  करते हें  |  वह  एक  हज़ार  रुपये  से  कोई  छोटा  मोटा

 करों  को  कम  से  कम  दिन  में  एक  बार  उपस्थित  व्यवसाय  कर  सकता  है  ।  यह  एक  बहुत  ही

 होना  चाहिए  ।  छट टी  सम्बन्ध  किसी  सामान्य  तथा  TH  विधान  है  श्र  मुझे  प्राशि

 विषय  का  निर्देश  समझौता  अथवा  न्याय  है  कि  इस  देश  के  सभी  मज़दूर  इसका  स्वागत

 कर निर्णय  तक  नहीं  किया  जा  सकेगा  |

 छंटनी के  मामले  विंमान  विधि
 वस्त्र  उद्योग में  प्राया  संकट ही  इस  विधान

 लागू  होती  हूं  ।  प्रतिकर  देते  समय  इसी  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं

 का  अनसरण  किया  और  इसके  है  ।  परन्तु  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  भ्र ध्या देश

 इसी  कारण  प्रकाशित  किया  गया  था  ।  परन्तु
 सम्बन्ध  में  कोई  अपील  नहीं  हो  सकेगी ।

 जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  कि  कितनी  जहां  तक  काम  बन्दी  प्रोर  छटनी  का  प्रदान  है

 छंटनी  होनी  यह  परिस्थिति  पर  यह  कोई  नवीन  नहीं  हैं  से  ३०  वर्ष

 निसार हैं  ।  पहले  भी  यह  मौजूद  था  प्रौढ़  प्राज  तो  हे  ही
 ।

 गत  ३४  वर्षों  का  मेरा  स्वयं  का  यही  अनुभव

 है  कि  यदि  मितव्ययता  करनी  अपेक्षित  होती qa  इस  बात  की प्रसन्नता ह  कि  बहुत

 से  ame  और  आज  मे  ने  भी  कई  है  तो  मालिक  किन्हीं अन्य  उपायों  को

 संशोधन  जिन  पर  जब  वादविवाद  सोचने  के  स्थान  पर  की  छटनी  करने

 तो  सब  बातों का  स्पष्टीकरण हो  ते  हैं  ।  परन्तु  इस  विधेयक  से  उनको  ऐसा

 जायेगा  |  जहां  तक  बेकारी  के  प्रश्न  का
 न  करने  का  निर्देश  क्योंकि  छंटनी  की

 सम्बन्ध आप  इस  बात  पर  विश्वास  बात  को  ध्यान  में  लाते  ही  उनको  मजदूरों

 कीजिये कि  इस  मामले  पर  अच्छी तरह
 की  सेवा  काल  के  प्रतिवर्ष  के  लिए  झा  महीने

 की  मजरी  देने  की  बात  को  भी  सोचना  पड़ेगा  ।
 विवाद  किया  गया  तथा  हमने  .  सब

 बुराइयों  अच्छाइयों  गम्भीरता  पूर्ण
 इस  विधेयक  से  उनको  छटनी  न  करने  का

 ता  निर्देश  मिलता  है  ।  यदि  हम  छंटनी  के  रोग विचार  करने  के  यह

 किया  है  ।  और  आपको  उस  afafa  में  निराकरण करने  का  निश्चय  कर  लें  तो  छटको
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 प्रौद्योगिक
 विवाद

 ato  ato  गिरि

 कभी होगी ही  नहीं  ।  उन  व्यक्तियों  को  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  हमको  प्रभी

 तक  संशोधनों  की  प्रतिलिपियां  प्राप्त  नहीं युक्त  करनें  के  दीर्घकालीन  कार्यक्रम  बनाये

 जा  सकते  भर  मुझे  विश्वास  है  कि  जो  हुई  हैं  ।  क्या  वे  हम  लोगों  में  परिचालित

 करवाई  जायंगी  ? मालिक  पहले  छटनी  के  बारे  में  बहुत  ही

 श्रनु्तरदायी  रीति  से  अपनी  सम्मति  दिया  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्यों

 करते  थे  वह  ऐसा  नहीं  करेंगे  |  यदि  मज़दूर  को  उनके  पढ़ने  के  लिये  काफी  समय  मिलेगा  ।

 अपने  अधिकारों  तथा  दायित्वों  को  समझें
 श्री  टी०  ato  fags  राव  :  किन्तु  यदि

 शर  मालिक  भी  उनको  समझें  तो  काम बन्दी
 हम  उन  संशोधनों  में  संशोधन  रखना  चाहें

 या  छंटनी  की  झ्रावश्यकता  ही  नहीं  रहेगी  :
 तो

 मुझे  यह  कहते  प्रसन्नता  होती &  कि  जहां  तक

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इन  संशोधनों  में

 काम  बन्दी  का  सम्बन्ध  है  हम  सर्वप्रथम  एक

 यदि  किसी  माननीयਂ  सदस्य  को  संशोधन  करना त्रितलीय  क़रार  करने  में  सफल  हुए  हें
 |

 हो  तो  वह  तैयार  होकर  राय  कौर  सदन
 मुझे  विश्वास  है  कि  बोनस  तथा

 में रख  दे  ।  वह  कल  ही  इसके  सम्बन्ध
 ऐसे  ही  प्रत्य  बड़े  प्रश्नों  के  वध  में

 भी

 अधिनिर्णय  किये  जाने  की  मांग  के  स्थान  पर  में  सुचना  दे  दे
 ।

 हम  इसी  प्रकार  तथा  इन्हीं  सिद्धान्तों  के  अनुसार  एन०  श्रीकान्त  नायर  का  संशोधन

 काम  चला  सकते  हें  ।  सभी  कुछ  मालिकों  उपाध्यक्ष  की  शभ्रतुमति  से  वापस  ले  लिया

 ay  सदिच्छा  मज़दूरों  को  सद्भावना  तथा  गया \)

 जम  नेताओं  के  योग्य  तथा  उत्तम  नेतृत्व  पर  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 निर्भर  है  ।  पिछली  बार  जब  में  कलकत्ता  गया
 औद्योगिक  विवाद

 था  तो  Qo,000  गोदी  कर्मचारियों  की
 Pe vy  में  आगे  संशोधन  करने  के  लिये  विधेयक

 एक  सभा  में  भाषण  देते  हुए  म॑  ने  उनको  बताया  पर  विचार  किया  जाये  ।''
 था  कि  मालिक  को  घेर  कर  उससे  ज़बरदस्ती

 कुछ  लिखवा  लेने  से  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 है  ।  इस  प्रकार  का  दुराग्रह  उनको  नहीं  करना

 चाहिये  |  अपने  संगठन  के  बरबत  पर  अपनी  श्री  टी'०  टो ०  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक

 नहीं  रख
 रहा  हूं

 ।
 में

 संकल्प  रख
 रहा  हूं

 ।
 मांगों  की  सत्यता  के  प्राधा  पर  वहू  यदि  चाहें

 तो  ्राग्रहपूवंक कोई  भी  समझौता  कर  सकते  उपाध्यक्ष  महोदय  :  नया  इस  संकल्प  में

 समय  लगेगा  ? यही  कायंप्रणाली हमें  sit  सीखनी

 में  सदन  का  कौर  अधिक  समय  नहीं  लेना  शी  टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  यह  सब  में

 चाहता  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  में  उनके  सभापति  की  इच्छा  पर  छोड़ता  हूं  ।

 प्रस्तुत  किये  जाने  पर  शापने  विचार  प्रकट  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  यदि

 करूंगा  |  मुझे  पूर्ण  विश्वास  हूं  कि  इस  विधान  मेंने  माननीय  मंत्री  को  समझने  में  गलती  की

 को  सदन  की  एकमत  स्वीकृति  प्राप्त  होगी

 में  विधेयक  के  प्रवर  समिति  को  निर्दिष्ट  at  टी०  gto  कृष्णमाचारी :.

 किये  जाने
 वाले  प्रस्ताव  का

 विरोध
 करता  श्रीमान  ।'  जब  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा

 क्योंकि  मेरे  विचार  से  वह  आवश्यक है
 ।  होती  तो  यही एक  समय  होता  हैं  जबकि
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 रखे हैं  ।  वे  भी  विधेयक  hain  बन  जाने  चाहियें
 ।

 कहवा के  सम्बन्ध  में  सभी  कुछ  बातें  उठाई

 जा  सकती हैं  ।  यह  मामला केवल  निर्यात  विरोधी  पक्ष  वाले  उन  पर  विचार  करने

 तथा  संशोधन रखने  के  लिये  समय  चाहेंगे  ।
 किये  गये  wea  पर  निर्यात  शुल्क  का  तो

 मेंने  सोचा  कि  में  संकल्प  रख  कर  उसे  पारित  इसी  कारण  मेंने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 से  संकल्प  रखने  के  लिये  कहा  हैं
 ।

 यदि करा  सकता हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  संकल्प  रखा  जा  संशोधनों  पर  संशोधन  अ्रधिक  संख्या  में  होंगे

 सकता  है  |  तो  सरकार  भी  उन  पर  विचार  करेगी  ॥

 श्री  ए०  वी०  टामस  :  एक  औद्योगिक  विवाद  विधेयक

 श्रीसत्य  प्रश्न  श्रीमान्‌  ।  यह  संक्रमण  एक  पर  परसों  तथा  इस  संकल्प  पर  कल  विचार

 साधारण  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  यह  बड़ा  आवश्यक  किया  जायगा  |

 श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  :
 है  तथा  हम  लोगों  में  बहुत  से  लोग  इस  पर

 बोलना  चाहेंगे  ।  कहवा  के  निर्यात  की  अ्ावव्यकता इस  लियें

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्यों
 पड़ी  कि  प्रतीक  मूल्य  के  कारण  कहवें  का

 को  बोलने  से  रोकता  कौन  S  ?  उपभोग  सितम्बर  में  बहुत  कम  हो  गया

 कहवा  मण्डल  के  पास  अह्द  का  स्टाक  १२,७०० संकल्प  रखा  जा  सकता  है  ।  किन्तु

 शिक  विवाद  )
 विधेयक  उसके  बाद  टन  था  जिसमें से  सबसे  घटिया  किस्म  का  कहवा

 लगभग  4,000  टन  था  |  सरकार  के  पास
 लिया  जा  सकेगा  ।

 श्री  गाडगिल  :  पहले  से  ही  तीन  विधेयक
 1:  केवल  इस  कारण  किये  गए  थे

 कि
 कहवा

 के
 निर्यात  के  लिये  अनुमति  केवल

 विचाराधीन
 यह  चौथा  हो  जायेगा  ।

 es  SS  इस  कारण  दी  जाय  कि  संसार  के  कहों  का

 मूल्य  भारत  से  कहीं  अधिक  है  ।

 संकल्प  इन  अभ्यावेदन ों  के  परिणामस्वरूप

 wea  पर
 निर्यात  शुल्क  कार  उससे  सहमत  हो  गई  हे  कि  भारत  में

 सम्बन्ध  में  ।  घटिया  किस्म  के  कहते  की  मांग  पर्याप्त  नहीं

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  है  और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रख  कर  कि

 टी ०  कृष्णमाचारी )  में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 भ्र गली  फसल  भी  दो  माह  बाद  उपलब्ध  हो

 तटकर  १९३४,
 सरकार  ने  प्रारम्भ  में  २,०००  टन

 इस  किस्म  की  काफी  के  निर्यात  के  लिये
 (१९३४ का  ३२  की  धारा

 ४  क  की

 घारा  (२)  के  अनुसार  भारत  सरकार  के
 मति दे  दी  ।  बाद को  इसमें  १,०००  टन  की

 वृद्धि श्र  हो  गई  हैं
 ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  एस०  करार

 नौ  ko,  तिथि  १०  2EXR  की  भारत  के  नौबस्ता  का

 अधिसूचना  का  लोक  सभा  ATE  करती  कहवा का  मूल्य  १४६  रु०  है  |  इस  १४६  रु०  में

 जिसके  द्वारा  कथित  अधिसूचना  की  तिथि
 ay  शुल्क  atte  भी  सम्मिलित  हैं  |  वास्तव  में

 से  कहवा  पर  ६२  रु०
 ८  झा०  ०

 पाई  प्रति  उत्पादक  को  नौबस्ता का  मूल्य  ११७  रु०  प्रति

 हृंडरवेट  निर्यात  शुल्क  लगाया  गया  हं डर वेट मिलता  है  ।  विदेशों  में  कुछ  स्थानों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध  संशोधनों  पर  पर  इस  प्रकार  के  ५  का  मूल्य  ३६०  शिलिंग

 तथा  ४००
 शिलिंग  प्रति  हण्डरवेट हैं  । विचार  करने  के  लिये  सदस्यों  को  सुचना  नहीं

 मिल  सकी  हैँ  ।  सरकार ने  भी
 विभिन्न  संशोधन

 कई
 मध्यस्थों  के  बीच

 काफी
 धन  राशि  को



 २
 कहते  पर  निर्यात शुल्क  २३  नवम्बर  १९५३  के  सर्वस्व  में सलिल  रा  BRR

 [at  टी०  टी०
 कृष्णा  वारी  |

 गुजरने  से  बचाने  के  लिये  सरकार  ने  aa  की  नीति  भरवा  दोनों  की  नीतियों  या  कहा

 किये  गए  कहते  पर  प्रति  ५  ६२  रु०  उपभोक्ता  की  नीति  पर  विचार  कर  सकते

 ८  का
 शुल्क  लगा  दिया  है  ।  एक  चीज़  के  हैं  ।  इन  सब  बातों  पर  उस  समय  विचार  किया

 विषय  में  माननीय  सदस्य  नहीं  जाना  चाहिये  जब  संशोधन  विधेयक  पर

 जानते  होंगे  कि  आयात  किये  गए  ७५  पर  चर्चा  की  जाय  भ्र न्य था  इस  पर  उसी  चर्चा  की

 उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगता  यहां तक  कि  पुन रुचि हो  सकती  है  |

 इस  शुल्क  से  यह  ज्यों
 का

 त्यों  बना  कहवा
 यह  इतनी  साधारण  सी  बात  हैं  इसमें

 मण्डल  प्रति  हण्डरवेट  १६८  रु०  ८  झा०  से
 किसी  संशोधन  की  भ्रावश्यकता  नहीं  |  सम्भव

 १६९  रु०  तक  औसतन  वसूल  कर  सका
 है  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  संशोधन  रूप  में

 जिस  पर  विचार करने  पर  ११७  रु०  उत्पादक

 यह  कहें कि  कर  केवल  ५०  रु०  हो  या  ४५  रु०
 ७  रु०

 ४  प्रा ०  कहवा  मण्डल  के  व्यय  के
 हो  अथवा  बिल्कुल  ही  कर  न  लगाया  जाय  ।

 लिये तथा  १  रु०  उपकर  देकर भी  योग

 लगभग  R44  रु०  ४  अरा ०  होता  जिसमें
 यह  ऐसी  चीज  हो  सकती  है  जो  मुझे  नहीं  ज्ञात

 हैं  किसी  wat  संशोधन  की  इसमें  गुंजाइश
 मण्डल  के  लियें  तब  भी  लगभग  ४३  रु०  की

 नहीं  क्योंकि  नीति  यह  हैं  कि  उस  कहवा  पर

 गुंजाइश  रह  जाती है
 ।

 जिसका  निर्यात  होता  है  तथा  जो  राजकोष

 यह  तथ्य  कि  २०००  टन  तत्काल ही
 में  राशि  जाती  वह  &  रु०

 ८  करा

 विदेशों  द्वारा  उठा  लिया  गया  हे  कौर  दोष
 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संकल्प  रखा  जाता

 १०००  टन  ज्यों ही  दिया  जायेगा  उठा  लिया  ह

 यह  प्रदर्शित  करता  है  कि  मध्यस्थ
 तट  कर  PER

 को  भी  लाक  की  काफी  गुंजाइश  रहती है  ।

 श्रीमान्‌  इस  शुल्क  विद्वेष  की  स्थिति
 (१९३४ का  ३२  की  धारा ४  की

 उपधारा  (२)  के  अनुसार भारत  सरकार  के
 यह  हैं  कि

 यदि  ३०००  टन  कहवा  निर्यात
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  एस०

 किया  जाता  है  तो  राजकोष  को  इस  शुल्क  के  कार  को  Reo,  तिथि  १०

 आधार पर  ३७ 2  लाख  रुपये  का
 लाभ

 होगा
 |

 १९५३  की  अ्रधिसूचना  का  लोक  सभा

 जैसा  कि  मेंने  २०००  टन  पहले  से
 मोहन  करती  जिसके  द्वारा  कथित

 ही  खरीदा  जा  चुका  हूँ  तथा  राजकोष  को  लाभ
 सुचना

 की
 तिथि  से  कहवा  पर  ६२  Fo  ८  का

 होगा  जबकि  २५  लाख  रुपये  का  माल  जहाज  ०
 पाई  प्रति  हंडरवेंट  निर्यात  शुल्क  लगाया

 से  भेजा  गया  है  तथा  दोष  १२*/३ लाख  भी  मिल  गया  था ही

 जाय” । इस संकल्प ।  इस  संकल्प  विशेष  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 श्र  बताने  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  हैं  ।  किन्तु  इसक  पश्चात  सदन  २४

 यह  हो  सकता  है  कि  माननीय  सदस्य  एक  कौर
 १९५३  के  बढ़  बज  तक  के  लिये  स्थगित

 सरकार  की  नीति  दूसरी  कहवा  मण्डल  हो  गया ।

 eS


